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की बातें अनपढ़ आदी छुनने से समझ ले और मामूली अक्षर 

ज्ञान रखने वाला पढ़ कर फौरन नतीजों पर पहुंच जाय । भारत के 
राज़ की बातों को अधिक स्पष्ठ करने के लिये इस--. ग्ना की 
| में खिला गिनेचल रैक ,० ०० ..... हा जाधा 

जसघपाद, एकात्मकबाद  :.. गा कर 


४ ५॥ रचना की जाती #ै। . 
पुस्तक दसरी 3 कर रह हे, 


“अन्त के राजकानक्षाफी सहाशा+ लीक ! हुई 
हैं इसलिये दृए. ५ ,.. ..। विधि भी पहली पुस्तक भ >ाफ कर 
दी गई है। 

.... दूसरी पुस्तक में भारत के राज को चलाने के लिए जो नई 
. नियमावली बनी है, उसे जनता को बोली में तथा जनता के ढंग 
से समभाया गया है। इस चीज 5, पढे समय उस कानून को 

सामने रखना चाहिए जिसकी बड़ी बड़ीं बते वहां सममझाई 

तीसरी पुस्तक में दूसरे भाग के राज्यों पर विशेष रूप से 

लिखा गया है। अजीब किस्म के इन रजबाड़ों का आजकल राज- 

* काल किस भकार चल्न रहा है, तथा भविष्य में क्या हालत रहेगी, 
सत्रों में और इन नये किस्म के राज्यों में क्‍या फके है, शाज्ा 
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- राजकाज की बातें - 
पुस्तक पहली 


राज-काज की जिन बातों का वर्णुन यहां किया जायगा उन्हें 
विधान या संविधान कहते हैं। अंग्रेजी में इन्हीं बातों का नाम 
(०मषभाणां०7 है। राज-काज की दसरी बातें भी होती हैं 
जिन्हें राजनीति कहते हैं। राजनीति एक बढ़ी चीज़ है, विधान 
उसका एक छोटा अंग है। तो फिर विधान क्या हुआ ९ 

विधान एक नियमावली होती है जिसके अनुसार किसी 
देश का राज-काज चलता है। मंत्रि मंडल कैसे बनेगा, पार्लेमेंट 
ऋसे चुनी जायगी, श्रेज़ीडेंट केसे चुना जायगा ।इन तीनों संस्थाओं 
के अधिकार क्‍या होंगे। आपसी सम्बन्ध कया होंगे। इनकी 
अवधि कया होंगी बोट देते का हक केसे आदमियों को होगा। 
प्रान्तों का केन्द्र से क्या सम्बन्ध होगा | ये सब बातें जिस 
नियमावली में होती हैं, चस उस्ती को विधान कहते हैं। यह 
इसका शाखीय अथ है। यों विधान शब्द का प्रयोग बहुत तरह 
से होता है +सावारण बोल चाल में किसी भी संध्या के 
नियमों को विधान कह देते हैं। आपकी लायब्ेेरी को विधान 
क्या है । गझशाला का विधान बनाया जायगा | कांग्रेंस के विधान 
में परिवतेन किया जायगा आदि आदि। इस पुस्तक में विधान 
का अथ शाखीय है और इसमें सिर्से राज्य विधान की बातें हैं। 
इस अर्थ में विधान, राज्य व्यवस्था को कहते हैं । 


पु 
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संविधान-जैनतंत्रात्मक -व्यवस्था का बोध कराता है| राज- 
काज चलाने के लिये कोई न कोई नियमावली तो एकतंत्रात्मक 
राज्य में भी होती ही है पर उसे विधान नहीं कहते हैं, ओर न 
ही उस राज्य के शाषक को वैधानिक शाषक कहते हैं। तो फिए 
इस बिशिष्ट अर्थ में विधान वह नियमावली है जिसके अलुसार 
जनतंत्रात्मक राज्य का संचालन होता है| 

जनतंत्रात्मक राज्य का स्वरूप, ढांचा, निर्माण लगभग सभी 
जगह एकसा ही होता है। फर्क सिर्फ बारीकियों में होता है। 
इसलिये यह बहुत जरूरी है कि किसी भी देश के विधान को 
सममने के लिये, जनतंत्र के सेद्धां तिक ढांचे को समझा जाय | 


जनतंत्र का ढांचा एक तिमंजले मकान का सा होता है 
जिस की छत पर महादेवजी बेठे हों । 
इस भवन की पहली मंजिल पर जनता, दूसरी पर पार्लेमेंट 
ओर तीसरी पर मंत्रिमंडल होता है । इस भवन की छत पर 
एक चबूतरा होता है जिस पर महादेवजी बेठे रहते है। 
पहली मंजिल पर जनता होती है। इस जनता का वास्तव 
में, राज-काज में क्या हाथ होता है, यह समझने की बात है। 
सबसे पहले तो यह समझ लेना चाहिये कि जनता खुद राज 
नदीं करती है और न कर ही सकती है, यद्यपि यह जनता का राज 
कहलाता है। जनता इतनी लम्बी चौड़ी है कि यह एक जगह बेठ 
कर सिवाय रौला मचाने के और कुछ नहीं कर सकती। हां, 
इनिहास में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां सारी जनता ने राज 


किया है। श्रीस, जिसे यूनान भी कहते हैं, ऐसे प्रयोगों के लिये 
इतिहास में मशहूर है। ग्रीस में छोटे छोटे राज्य थे जिन्हें. नगर 
राज्य कहते हैं। एक नगर के सारे लोग एक जगह बेठ कर 
कानून बनाते और निर्णयों पर पहुँचते थे । पर ऐसे राज्य आज़ 
ऋल नहीं पाये जाते जो केवल नगरों में ही सीमित हों । 
इस कठिनाई को लांघने के लिये राजनीति-शास्त्र में एक 
प्रणाली मालूम की गई जिसे प्रतिनिधि प्रणाली कहते हैँ । जनता 
अपने प्रतिनिधि चुन लेती है और ये प्रतिनिधि, मोदे रूप में 
कहना चाहिये, राज करते है| इसलिये जनतंत्र सरकार को 
प्रतिनिधि सरकार भी कहते हैं। ओर जन राज्य का अर्थ, वास्त- 
बिक रूप से, प्रतिनिधि राज्य ही होता है| 

कितनी जनता पर एक ग्रतिनिधि होना' चाहिये, यह एक 

महत्व का प्रश्न है । बाद विवाद में न पढ़ कर सोटे रूप से कहना 
झाफी होगा कि एक प्रतिनिधि थोड़े से थोड़े आदमियों पर होना 
चाहिये | अगर प्रतिनिधि भेजने वाली जनता ज्यादा से ज्यादा होती 
जायेगी तो जनतंत्र में फफे आता जायेगा। मिसाल के लिये, 
हिटलर अपने आप को सबसे बड़ा जनतंत्री कहता था। उसका 
दावा था कि-मेरे पीछे शत प्रति शत जनता है। में ही जनता का 
असली प्रतिनिधि हूँ। दूसरे प्रतिनिधियों का दावा सिफ आंशिक हप 
'से द्वी सच है । बह कहता था इज्चलंड की सरकार केवल ५१ फन 
' सदी का प्रतिनिधित्व करती है) में सी फी सदी का प्रतिनिधित्व 
करता हूँ। उसकी दल्लील में गलंती यह थी कि नो करोड़ जर्मनों 


४ 


पर एक मतिनिधि होना जनतंत्र की आत्मा को मारना है। इतने 
करोड़ों पर एक प्रतिन्धि नहीं होना चाहिये | प्रतिनिधित्व, जेसा 
क्रि ऊपर कहा गया है, थोड़े से थोड़े आदमियों पर होना चाःहेये ! 

हिन्दुस्तान में केन्द्रीय पालेंमेंन्ट के सदस्यों के लिये जो प्रति- 
निधित्वरखा है वह पांच लाख और साढ़े साव लाख के बीच का 
है। कम से कम ५४ लाख पर एक प्रतिनिधि होगा | और एक 
प्रतिनिधि साढ़े सात लाख से ऊपर के आदमियों का ग्रतिनिधित्व 
नहीं कर सकता । 


इसका मतलब यह है कि छोटे से छोटा जो निर्बाचन 
क्षेत्र वन सकता है वह पांच लाख और साढ़े सात लाख के बीच 
का होगा | यह निर्वाचन क्षेत्र बहुत बड़ा होता है| वड़ा निर्वाचन 
क्षेत्र रखने में बहुत दोप आ जाते हैं। इतने मत दाताओं के 
संगठन में, इनसे सम्पक रखने में, इनको निर्वाचन स्थान पर 
ल्ञाने में, इनके दृष्टिकोण को सममभकते में, हर प्रकार के समाचार 
से इनको सूचित रखने में वड़ी कठिनाइयाँ पड़ती हैं । ये सब 
काम तो साधन सम्पन्त आदमी ही कर सकता है। निधन 
आदरमयों के लिये चुना जाना वड़ा भारी मुश्किल हो जांता है। 
पेसे वाला आदमी ही जिसके णस अनेक- साधन होंगे, ऐसे बड़े 
निर्वाचन क्षेत्रों में घिजय पा सकता है | अगर १४ करोड़ आदमियों 
का प्रतिनिधित्व रख दिया जाय तो एक निर्वाचन क्षेत्र से जवाहर 
लाल और दूसरे से पटेल, दा ही आदमी आ सकते हैं। दूसरे 
दष्टिकोगों का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता, इसे जनतंत्र नहीं कहें गे। 


रे 


निबाचन चेत्र छोटे से छोटा बने, तमी जनतन्त्र को आत्मा 
सुरक्षित रह सकती है | चुनाव के लिये जिन ज्षेत्रों में देश बॉटा 
जाता है उन्‍हें निर्वाचन चेन्र कहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे शासन 
ऋरने के लिये देश चहसीलीं में बॉटा जावा है) 

जनदा प्रतिनिधि चुनदी है इसका सतलव यह्‌ नहीं समझना 
चाहिये कि हर एक आदसी चुनाव में हिस्सा लेता है। जनता के 
जो सदस्य नावालिग, बच्चे हैं, वे वोट नहीं देते ओर देना भी नहीं 
चाहिये। बच्चों का मूल्यांकन बड़ों से मिन्न होता है। बेर की मुट्ठी 
देकर बच्चों से वोट ग्राप्त किया जा सकता है। इसके सिवाय वे 
लोग भिन्न भिन्न दलों व ब्यक्तियों की विचार-थारा व प्रोफ्रम में 
भेद माजूम नहीं कर सकते। इसका सतज्ञव यह हुआ कि जी 
लोग वालिग हैं, पूरी उमर के हो गये हं-उन्हें मताधिकार दाता 
चाहिये ओर वास्तव में आदर्श मताधिकार है भी यही। परंतु 
परिधानों की हिस्ट्री में ऐसा नहीं णया जाता। जनतन्‍्त्र के 
भारम्भिक दिनों में पार्लेमेंट के चुनावों में ऊंचे घरानों के लोगों 
को ही हक सिलता रहा है। जनतन्त्र के जन्म स्थान इंग्लैंड से 
उदाहरण देकर इस बात को स्पष्ट किया जाता है। वहां पर 
पार्लेमेंट नाम की संस्था का आरम्भ चौदहवीं सदी में हो गया था, 
प्रन्तु उसके सदस्य और सदस्यों के निवाचक्र केवल अभीर प्मरात्र 
ही होते थे | आगे चलकर इगतेंड में जब मशीनों का जमाना आया 
ओर कारोबार तथो व्यापार बढ़ा तो धनपतियों की नई श्रेणी 
खड़ी हो गई । इस श्रेणी ने मताबिकार के लिये जोर लगाया और 
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हक 


सन्‌ १८१४ में यह हक हासिल कर लिया । इस अकार उ्नीसवीं 
सदी के वीच तक फेंचल भूमि-पति तथा धन-पत्ति ही मतांधिकार 
के मालिक थे। 

इसी व्यवसायिक क्रोति ने एक नये वर्ग को जनन्‍्स दिया 
था | इस मजदूर वर्ग ने १८३२ के बाद वोटों के लिये आंदोलन 
किया | ज्धर देहातों में भूमिपतियों के किसानों ने भी कोशिशें 
शुरू की । इसके फलस्वहूप सन्‌ १८६७ में छोटे पू'जीपति, कुछ 
कारीगर और अच्छे खाते पीते किसानों को भी बोट के हक मिल 
गये। सन्‌ १८८४ में मताधिकार कुछ और विस्तृत और उदार 
किया गया और उन संब लोगों को थीट के अधिकार मिले जिनके 
एस अपने निजी घर थे या अच्छा किराया देते थे। 

इस अकार हमने देखा कि प्रजातन्त्र के जन्म के लगभग 
५०० वर्ष बाद मताधिकार कुछ विस्तृत हुआ पर वह भी बालिग 
मताधिकार नहीं था| सारी औरतें इस हक से वंचित थीं और वे 
लोग भी वंचित थ्र जिनके पास कुछ सम्पत्ति नहीं थी। मताधिकार 
सम्पत्ति पर निरभेर करता था और लिंग भेद पर भी निभर था| 
एक ओरत चाद्दे कितनी ही पढ़ी लिखी व धनवान क्यों न हो, बोट 
तो बह भी नहीं दे सकती थी। . 


बीसब्री सदी के शुरू में १६१४-१६१८ में संसार का पहला 
मद्ययुद्ध दुआ | युद्ध नये युर्गा को लाने वाले होते हैं। इस युद्ध में 
ओऔरतोंन अच्छा सहयोग दिया और युद्ध की समाप्ती पर १६८ 
नहें भी मताधिकरा मिल गय्य। परन्तु इसमें भी एक कसर 
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रखदी । औरत तीस साल की होने के वाद ही वाट दे. सकती थी 
जब औरतों को बोट देने को अधिकार सिल गया तो उधर पुरुपों 
जें वालिंग मताधिकार कर दिया गया । इंगलेंड में २१ साल की उम्र 
चालिंग होने की उम्र मानी जाती है। यह ध्यान देने की बात है कि 
१६९१८ में भी जहां पुरुषों में हर एक चालिग को २१साल का छोने पर 
सताधिकार मिल जाता था, बहां औरतों को मत देने योग्य होने के 
लिये तीस साल का होना पड़ता था! 

अन्त में सम १६२७ में श्रोर्तों को भी वालिय मताधिकार 
सिल गया । * 

इस प्रकार हम देखते हैं कि वालिग मताधिकार इलैंड में 
६०० चर्ष के संब्ये से प्राप्त किया गया । 

प्रसन्षता की यात है कि भारत के विधान में वालिग 
अताधिकार जनतन्त्र के आरम्भ में ही रख दिया गया परन्तु इस 
मताधिकार में एक कसर है। भारतीय कानून में चालिग होने की 
उम्र १८ व रखी हुई है। परन्तु मत देने के सम्बन्ध में बालिग 
होने की उम्र २१ साल की रखी मई है.। तथा उम्मेदवार की उम्र 
कस से कम २५ वर्ष की रक्‍्खी गई है । इतनी. ऊँची उम्र रखने 
से-बिद्यर्थी लोग एक दम से एक कीमती हक से पिछड़ गये हैं । 
०८ से २१ साल के भीवर की उम्र ही. यजनीति में जान लाने 
याली उम्र होती है। 

5४... जनता का रोज का से क्या सम्बन्ध होता है. इस विपय 
को खतम करते से पहले. एक,वात- लिखनी जरूरी है कि जनता 
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साधारणतया उदासीन ही रहती है । चह दिलचस्पी कम लेती 
है। यह निरसता यहां तक देखी गई है कि लाख कोशिश करने 
पर भी लोग बोट देने केवल ५० फीसदी निर्वाचक जाते हैं। इसका 
फाण्ण यह है कि पार्लेमेंट पर, मन्त्री मण्डल पर अगले चुनावों तक 
कोई काबू नहीं होता | जनता अपने को वेबस सममती है। 
साधन सम्पन्न लीडर झूठे सच्चे वायदे करके और अनेकानेक 
दबाव डलवाकर बोट छीन लेते हैं और सीढ़ी को फिर 
छुकरा देते हैं । 


अमतंत्र में अन्तिम अधिकार तो जनता के दी होते हैँ । 
तीन साल, चार साल अथवा पांच साल के बाद जब अगले चुना 
होते हूं उस समय थे आपने इस आधिकारों को बरन मकते हैं । 
पर्लेमेंट के सदस्य कौन होंगे इसका फेसला तो चुनाव के बक्क 
जनता ही करती है।लेकिन भिन्न भिन्‍न प्रलोभनी के दबावों से और 
निरसता से छुटकारा पाना जनता के लिये आसान नहीं ! फिर 
अगले चुनातों तक पार्लेमेंट जो कुछ करती है. उस पर जनता का 
कोई अधिकार नहीं। सन्‌ १६२८ में मीम्टर चेम्बरलेन म्यु'निक में 
जाकर हिटलर को जो कुछ देकर आए उसके लिय जनता राजी 
नहीं थी और जगह, जगह समार्ये करके जनता ने विरोध किया. 
परन्तु पॉर्लेमेंट में ५२ फी सदी बोट उसके थे, इसलिये बह 
सफल हुए | 

लेकिन जब तक विधान शास्त्र में कोई नया तरीका नहीं 
निकलता हैं, दम प्रतिनिधि सरशाएं से ही काम चलाना पड़ेगा । 
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पॉलेमेंट - जनतन्त्र की इमारत की दूसरी मंजिल पेमेंट 
के नाम से मशहूर है। यह दूसरी मंजिल ही जनतन्त्र का मे 
स्थास है। यही उसकी आउ्सा, यही उसका हृदय है। यह, 
जनतंत्रीय ढांचे की, उस मशीनरी का केन्द्र है। मझान की 
निचली मंजिल पर पनवाडिियों की दुकानें होती हूँ जिन पर पान 
नया खा कर लोग जगह जगह थुकते रहते हैं' हलबाइयों की दुकाने 
होती है, जिन पर मक्खियां मिन्न भिनाती हैँ और कुत्ते खड़े कढ़ाई 
चाटा करते हैं| मकान की दूसरी मंजिल ही स्वरुछ और शांतिसय 
होती है । भद्रलोग इसी मंजिज्न पर रहते है । पार्लेमेंट अंग्रेजी 
शब्द है जो इस समय सर्वत्रिय तथा प्रचलित हो गया है। इस 
संस्था का शाल्लीय नाम प्रतिनिधि सभा है। जनता के प्रतिनिधियों 
की यह सभा होती है इसलिये इसका यह नाम ही जचता है । इस 
संस्था का मुख्य काम देश के लिये नियम, कायदे-कानून बनाना, 
आदि है इसलिये इसे धाप सभा मी कहते हैं | धारा नाम कानून 
का है। हिन्दुस्तान में ये संस्यायें असेम्बली के नाम से भी प्रसिद्ध 
रही हैं । लेकिन यह ध्यान देने लायक बात है कि असेम्बली 
शास्त्रीय नहीं है। यह साधारण पार्लेमेंट के सिर्फे एक भाग का 
' बोध कराती है। 
पर्लेमेंट के काम--पार्लेमेंट का सबसे पहला और सबसे 
जरुरी फाम कानून बनाना है। देश में हर साल-सेकड़ों कानून 
बनते हैं, कितने ही कानूनों में -तवदीलियां होती हैं. और रद भी 
कितने द्वी कानून होते हैं। समाज ज्यों विकसित द्ोता जाता है 
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स्यों जटिल होता जाता है और कानूनों की भरमार होती जाती है। 
घेंकों, कम्पनियों, कारोबारों, कारखानों, व्यापार आदि के उचित 
संचालन के लिये कितने ही नियम बनते रहते हैं। समाज के 
मिन्न भिन्न वर्भा के आयसी सम्बन्धों को दौक करने के लिये, भिन्न 
भिन्न सम्पदायों और जातियों के निजी जीवन को नियंत्रित करने 
के लिये कितने ही कानून बनते और सुधरते हैं। जनतंत्रीय 
भणाली में पाले मेंट ही कानून बना सकती है, दूसरी कोई संत्था 
ऋकानन नहीं वना सकती। 


पार्लेमेंट का दूसरा प्रधान काये अथ सम्बन्धी होता है। वजट 
को पालोमेंट ही पास कर सकती है । सरकारी खजाने की एक एक 
पाई केसे खर्च की जायगी, नये टेक्स कोनसे लगाये जायेंगे, पुराने 
डेक्स कौनसे हटाये जायेंगे, यह सव काम पार्लेमेंट ही कर सकती 
 है। यहां तक कि सरकारी मन्त्रियों ओर दूसरे इसी श्रेणी के कर्म 
चारियों को क्‍या वेतन दिया जविगा, यह सब पार्लेमेंट दी निश्चय 
फरती है । कौनसे महकमें पर कितना खर्च किया जावेगा, यह्‌ सब 
फैसला पार्लेमेंट ही करती है । मोटी ऋप्टि से बजट सम्बन्धी बातें 
पास करना एक प्रकार से कानून बनाना दो है। यह कानन हर 
साल बनवा है | हिन्दुस्तान में इस कानून पर मार्च के महिने में 
ब्रहस होती हे और १ अग्नेल से लागू हो जाता है । 


तीसरा मोटा काम्रपार्लेमेंट का नीति निर्धारित करना है। देश 
नीति क्या रहेगी, घरेयू नीति क्या होगी। छिस देश व 


क्कीडि 
किस समृह से क्या सम्बन्ध रहेंगे, अपने देश में आशिक, 
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सामाजिक तथा राजनैतिक नीति क्‍या रहेगी आदि चीजों को 
पॉलेमेंट ही पास करती है । 
मन्त्री मएडल को वनाना ओर हटाना-यह काम मी पार्ले 
भेंट का आधार भूत काम है। मन्त्रि सण्डल का निमीण पालमिंट 
ही करती दे और पालेंमेंट ही मंत्रियों को हटा सकती है। हटाने 
और बनाने की विधि आगे लिखी जायगी | 
जनतांत्रिक भवन की तीसरी मंजिल मन्त्रि मण्डल कहलाती 
है| यह मंडल ही राज्य का संचालन करता है | दिन भति दिन का 
काम ये मंत्री लोग ही करते हैं | ये अपने अपने महकरों के सोच 
अधिकारी होते हैं | शिक्षा मंत्री, माल मंत्री, पुलिस मंत्री जिसे गृह 
सन्‍्त्री भी कहते हैं, अथ मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मन्त्री 
' आदि कितने ही मंत्री होते हैं । इनका एक सरदार होता है जिसे 
धान मन्‍्त्री कहदे हैं । ये सब मन्‍्त्री पार्लेमेंट के सदस्य होते है. 
निर्माण विधि-पार्लेमेंट में अनेक राजनेतिक दल होते ह्ं। 
राजनेतिक पार्टियों जनतन्त्र की कुदरती सन्तास हैं। जहां जनतंत्र 
होगा, वहां पार्टियों अवश्यंभावी होंगी ।पार्लेमेंट में जो बहुमत-दल 
होता है, ज्सका नेता प्रधान मंत्री बन जाता है । यह प्रधान मन्‍्त्री 
फिर अपने मण्डल के दूसरे मन्त्रियों का निमोण खुद करता है। 
इसकी कॉनूनी विधि-वास्‍्तव में इस प्रकार है। पिछले पन्नों में जिसे 
महादेवजी कहा है वह व्यक्ति पार्लेमेंट के किसी व्यक्ति को प्रधान 
मन्‍्त्री नियुक्त करेगा और फिर डसे सरकार बनाने के लिये कहेगा | 
प्रश्न यह है. कि यह महादेवजी किस व्यक्ति : को प्रधान मन्त्री 
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चनायेंगे। ब्सके सामने सिद्धान्त क्या होंगे। उत्तर आखान है 
के वह उस व्यक्ति को बुलायेंगे जिसके पीछे पार्लेमेंट में बहुमत 
होने की संभावना होगी। सही है कि बह चहुमत वाली पार्टी के 
लीडर को ही चुलायेंगे, यद्यपि यह विधान में लिखा हुआ नहीं 
होता कि बह उस पार्दी के लीडर को चुलाये। यह सब स्वतः 
चलता है। अगर ऐसा न हो तो मन्त्रि मण्डल अपनी किसी भी 
चात को पार्लेमेंट में पास नहीं करवा सकता जैसा कि आगे 
लिखा जाबेगा | पार्लेमेंट अपने प्रस्ताव से उक्त मंत्रि मण्डल को 
हटा भी सकती है । 

शेष मंत्रियों की नियुक्ति प्रधान मंत्री खुद करता है. ओर 
होना भी ऐसा ही चाहिये । प्रधान सम्त्री यदि किसी व्यक्ति की 
रीति-नीति से सहमत नहीं है तो बह मन्त्रि मण्डल चलना कठिन 
हो जाता है। क्योंकि रीति-नीति मन्न्रि मण्डल की एक ही होती है 
इसलिये मण्डल के सारे मन्‍्त्री एक हो दल के होते हैं । 

कई बार ऐसा भो हो सकता है और होता भी रहा है कि 
पलेमेंट में कोई भी दल सर्च रूपणा बहुमत में नहीं होता | किसी 
दल के सदस्यों की सख्या ४१ फीसदी से ऊपर नहीं होती । ऐसी 
सूरत में मिला जुला मन्त्रि मसडल बनता है। भिन्न भिन्न दल एक 
न मिल सके ओर सरकार न बन सके तो पालमेंट भग ऋरदी 
जाती है श्र नये चुनाव हो।त हें । 

इसी सन्त्रि मण्डल की सरकार या गबनमेंट कहते हैं 

मन्त्रि मएइल को हृठाने की विधि-पंत्रि मण्डल की 
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सैति नीति को अगर पार्लेमेंट पास न करे, उनके भस्तावों की हर वार 
फेल करती रहे और सन्त्रि मण्डल अपना काम न चला सके तो 
सरकार को इस्तीफा: देना पड़ता दे | पर हो सकता है कि मन्त्रिगण 
अपने स्थान पर चिपके रहें ओर क.ह रीति नीति वनावे ही नहीं 
जिसे पालेमेंट के सामये रखना पड़े, तो ऐसी सूए्त में एक विधि 
ओर होती है। पालोमेंट सरकार पर अविश्वास फा प्रस्ताव पास 
कर सकती है | पार्लेमेंट कह सरती है कि हमें इस सरकार पर 
कोई विश्वास नहीं है । इसके ऊझाम हमझो पसन्द नहीं हेँ। तो 
फिर सन्त्रि मण्डल को इस्तीफा देना पड़ता है । 
हम देखते हैँ कि सरझार अपने कामों के लिये पार्लामेंट 
ति जिम्मेवार होती है। इसीलिये ऐसी शासन प्रणाली को 
उत्तरदायी शासन कहते हैं। अपन कारतासों का इन्हें पालेमेंट 
में उत्तर देना पड़ता है। ये उसके पति उत्तरदायी हैं । 


जनतंत्र की इस इमारत पर जो महादेवजी बंठाये गये हैं 
वे इस भवन का अभिन्न, अखंड और अद्ूूट अंग है | महादेवजी 
के बिना जनतंत्र नहीं चल सकता | महादेवजी कुछ नहीं करते 
ओर सब कुछ करते हैं । वास्तव में यों कहना चाहिये कि वह 
कुछ नहीं करते इसलिये सब ,कुछ करते है। प्रश्न यह उठता है 
कि जब पालिमेंट भी बन गई, सरकार भी बन गई तो फिर चाकी 
क्या रह गया और उसका वाकी अंग का काम क्‍या होगा। 
महादेव जी की स्थिति वास्तव में सबसे रोचक स्थिति है.। इस 
अंग का नाम जो महादेवजी रखा गया है, वह बढ़ी सोच 


१४ 


समझ के याद रखा गया है । यह अंग वास्तव में 
महादेव ही है । देवालय में आप जाओ, दर्शन करो, महादेवजी 
कभी दशेनों से इनकार नहीं कर सकते और न ही अभी तक 
इनकार करते देखा गया है। अगर आप अदव और शिपष्टाचार 
के साथ वहाँ पहुँचते हैं. तो दशनों की इनकारी नहीं हो सकती । 
आप रूखा सूखा, फीका नमकीन, मीठा आदि केसा ही चढ़ावा 
डसे चढ़ाओं और कितना ही चढ़ाओं, महादेवजी कभी यह नहीं 
कह सकते कि मुके भूख नहीं, या कम है, फीका लगता है, 
कड़वा लगता है। जो आप चढ़ायेंगे, उसे मंजूर करना ही पड़ेगा, 
गले से उतारना ही पड़ेगा | 

इस महादेव को भिन्न भिन्न देशों में सिन्न भिन्‍न नामों से 
पुकारा जाता है | इगलेंड में इसे राजा कहते हैँ | भारत के विधान 
में इसका नाम प्रेजीडेन्ट रखा गया है | 

दर्शन देने, चढ़ावे मनन्‍्जूर करने का ही अगर एक काम 
होता तो यह खर्चीली संस्था कभी की उठा दी होती । पर 
असलीयत यह है कि इन कासों के साथ साथ उसके और भी 
बहुत से काम हैं । 

ज़ब तक कोर्ट काम विधान के अनुसार होता रहता है तत्र 
तक तो बाल में बह मृर्ति ही है । चुपचाप यह मृत्ति रहती हैं 
ओर चुणीदां की निशानी होती है। एरलु ज्योही कोई काम 
विधान के खिनाफ हुआ कि यह मृति जीना जागता मानव हो 


री आर न्‍ | हर 
जाना हैं) खझवधानिक कारवाई होने पर ज्सक्षी देबी-शक्ति 


श् 


ओऔर-मानत्र शक्ति दोनों मिलकर उस अवधानिक कुचक्र फोरन 
रोक-धांम लगा देती हैं | 
प्रधान मंत्री सिफे एक पार्टी का लुमाइन्दा, प्रतिनिधि 
होता है । बह दलगत राजनीति में फंसा रहता है, उसका कार्ये- 
क्रम, रीति-तीति केवल ५१ फीसदी जनता के हित में होती है। 
ऐसी सरत में ४६ फीसदी का रक्षक प्रेजीडेंट अथवा बादशाह 
होता है। इन अल्पसंख्यकों के विरुद्ध अधंधानिक कफारवाई 
करने पर प्रेजीडेंट फौरन कदम उठाता है। बह उस प्रस्ताव और 
बिल पर दस्तखत नहीं करता जो अवेधानिक दोता है । 
पर्लिमेंट ने अविश्वास का प्रस्ताव पास कर दिया अथवा 
दूसरे ढंग से मंत्रियों ने पार्लेमेंट करा विश्वास खो दिया और 
मंत्रिगण इस्तीफा देने से इनकार करते हैं तो प्रेजीडेंट का काम है. 
कि बह उन्हें डिसमिस करे। 
संक्षेप में कह सकते हैं कि प्रेजीडेंट विवान का रक्षक होता 
है | चह इस जनतंत्री ढांचे का रक्षक होता है। जिस भवन की 
छत पर वह बंठा है उस भवन का वह प्रहरी है, पहरेदार है। 
इसीलिये यहं रक्खा है कि कोई भी सरकारी नियम कानून उसके 
दस्तखत के बिना पूरा नहीं माना जाता । 
पालें मेंट' के सम्बन्ध में कुछ ओर बातें । 
पीछे के पन्‍नो में जनता, पार्लेमेंट, मंत्रोमंडल और सर्वोच्चा- 
' विकारी के विषय में चचो की गई | इस त्रियय को खतम करने 
से पहले पालेमेंट पर छुछ और लिखना आवश्यक है! 


कक 


श्द 


जिस संध्या को हमने पर्लेमेंट कहा है. बह वास्तव में 
एक जदिल संघ्था है। पार्लेमेंट में साघारणतया तीन-चार 
सध्यायें में शामिल होती हैं । दो भाग तो पर्लेमेंट के खुद के होते 
हैं, इसके आतिरिक सर्वोच्नाधिकारी जिसे हमने महादेवजी कहा 
है वह भी पार्लेमेंट का अंग होता है क्योंकि उसके दस्तखत के 
बिना कोई कानून कायदा सही नहीं होता। मंत्री लोग भी इसी 
पालेंमेंट के मम्बर होते हैँ | परन्तु मंत्री लोग पार्लेमेंट से ही 
बनते हैं इसलिये उन पर विचार करने की जरूरत नहीं | इसलिय 
पालमेंट के अंग हम तीन ही मानंगे | ये हैँ ऊपर चाली सभा 
ओर नीचे वाली सभा और सर्तोविकारी | इज्नलेंड में ऊपर वाली 
सभा और नीचे वाली सभा को क्रमशः लोड सभा और कामन सभा 
कहते हैं, अमेरिका में सिनेट और प्रतिनिधि सभा, फ्रांस में 
सिनेट और प्रतिनिधि सभा, रूस में जातियों की सभा सोबियट 
श्ॉक नशनलिटीज--ओऔर यूनीयन सभा--सोविय्रट आफ दी 
यूनियन, हिन्दुस्तान में राज्य समा और जन सभा । इस 
प्रकार हम देखते हैँ कि सभी बड़े बढ़े देशां में पालमेंट की 
दो समायें हैँ | इन दोनों सभाओं का काम लगभग एक ही होता 
ई--बदी जे पीछे बताया जा चुका है। सवाल यह उठता है कि 
पालेमेंट की थ दो सभाये क्या बना जाती 

इस सम्बंध में हमें यह याद रखना चाहिये कि पा्लमेंट 
की दोनों समारयें समान रूप से जनता की प्रतिनिधि नहीं होती। 
पलट दचित झ्सा फऋझट्ना दोगा कि ट्नमे से हक सभा ता तजनना 


हा 
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फा प्रतिनिधित्त करती है और दूसरी जनता का ्तिनिधित्व ने 
करके किसी हितविशेष का प्रतिनिधित्व करती है। इस दूसरी 
सभा के सदस्य व्यापार मंडल के प्रतिनिर्धि अथवा बड़ी जायदादों 
के प्रतिनिधि होते हैं। इस उह भय से जब दसरी समाय बनाई 
जाती हैं तब तो उनका काम स्पष्ट हो जाता है। बह यह कि जत- 
सभा के पास किये हुये विलों को यह सभा रोकती है। कहना 
चाहिये कि पृ जीवादी समाज एक हाथ से देकर दूसरे हाथ से 
चापिस लेना चाहता है । जनता के आन्दोलन पर स्थापित सरकार 
जनसभा को अधिकार देती है, पर उसके सिर पर एक सम्पत्ति 
पतियों का गुट थाप देती है। युक्ति यह्‌ दी जाती है कि पार्लियामेंट' 
के निचले हाउस में अनपढ़ लोग बेठते हूँ, वे जल्दबाजी में कोई 
रेसा कानून बना वेठे जो देश के लिये हानिकारक हो। 
इस जल्दवाजी को रोकने के लिये एक सियाने सममभदारः 
आदसियों की सभा भी चाहिये। सममदारों की यह सता अपसे' 
ज्ञान प्रकाश से उन विलों की छान वीन करती है ओर उन चिल्लों 
को या तो ठुकरा देती है या उनमें सुधार कर देती है। इस सपा 
का नाम, शिष्ट शब्दों में, सुझाव देने चाली सभा, दोहराने चात्ी 
सभा, थोड़ी देर काने वाली सभा, आदि रखा हुआ है. । 

लेकिन यह जहरी नहीं कि दूसरी सभा केबल सम्पत्ति . 
की रक््ा के लिये ही वनी हुई होती है । इसके दूसरे ज्देश्य भी 
हो सकते हूँ । उदाहरण के लिये रूसी पार्णियामेंट के भी दो ही. 
हाउस हैं। परन्तु वहां कोई आशिक वर्ग हैँ ही नहीं। इसलिये. 


श्द 
थह नहीं कहा जा सकता कि वहां का दूसरा हाउस किसी वर्ग 
विशेष की रक्षा के लिये है। वहां का दूसरा हाउस झूस में रहने 
चाली भिन्‍न भिन्‍न जातियों का प्रतिनिधित्व करता है। जातियों 
का मतलब वह नहीं है जो हमारे यहां है। जातियों का मतलब 
वहां आरदेशिक या भौगोलिक जातियों से है. जिन्हें नेशनलिटी 
कहते हैं। कह सकते हैं. कि दूसरी सभा जरूरी हो सकती है, पर 
उसके निमीण के उद्देश्य प्रगति की रोक थाम नहीं होना चाहिये । 
। भारत के विधान में पार्लियामेंट के दो हाउस रक्खे हैं । 
प्रमति की रोक थास के लिये यह सभा बनाई है, ऐसा प्रतीत नहीं 
' होता। इसके २४५० सदर्स्यों में से केवल १२ को प्रेजीडैन्ट नामजद 
 करेगा। शेष २३८ प्रान्तों के प्रतिनिधि होंगे। यह सभा क्‍या 
' मतलब हल करेगी, कुछ समझ में नहीं आता। यह खची फिज्जूल 
' का ही नागरिकों पर डाला है। 
हे ऊपर वाली सभांश्ों के अधिकार नीचे वाली सभा के 
, समान नहीं होते । जहां तक रुपये पैसे से सम्बन्ध रखने वाले 
 बिलों का संम्बन्ध है, किसी भी देश में अपर हाउसों फो कोई 
' अधिकार नहीं होते। क्‍या टेकक्‍्स नया लगाना है, कया टेक्‍्स 
हटाना है, किस महकमे पर कितना रुपया खर्चे करना है, इस 
: सम्बन्ध के बिल-रुपया विल, मनी बिल समझे जाते हैं और ऐसे 
बिलों के बारे में अपर हाउस को कोई अधिकार नहीं होते । 
दूसरी किस्म के जितने भी बिल हैं, उनमें अपर हाउस को जो 
अधिकार होते हैं वे भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न हैं। इंगलेंड में 


न्श्ट्रा 


ह 

अलोडे सभा पसे विल्लों थो लो रुप्या-बिल नहीं होते, एक वध 
के लिये रोक सकदी है। - एक.वपे के वाद ऐसे नोनमदी बिल 
चादशाह के इस्तखतें के वादू अपने आप कानून वन जाते हैं: 

- भारत में यदि अपर हाउस ऐसे बिल को मंजूर न करे तो 
दोनों सभाओं:की मिलछीझुली बेठक होगी और बिल्ल बहुमत से 
चास होमा। 

3 यहाँ हमने देखा कि पारलियार्ें? के जिसे प्रतिनिधि मंडल,या 

'बारा संस्था कहना चाहिये, साधारणतया दो हाउस होते हैं । 

+दोनों का काम कानून.बनाना होता. है ।.. पर. दोनों के प्रतिनिधित्व 

: के रूप में अन्तर होता है, चुनाव में अख्तर होता है और 

इसलिए, बिचाएँं मे भी अंतर होता है। दूसरी सभा को रुपया 

: बिल्लों में कोई अधिकार नहीं होता | भारत में भी पालियामें ? की 

दो सभायें हैँ ।:अपर हाउस साधारणतया फिजूल की चीज दोतों 

» है और इस सम्बन्ध में जो नागरिक का रुपया लगता है उसे 
: किज्ूल खर्च मानना चाहिये । 

. -  पालियामेंट का तीसरा अंग सर्वाच्चाधिकारी होता है : से 


हमने शुरू के. पन्‍्तों में सहादेवजी कहा है । साधारणवया माना 
तो यही जाता दे कि कानून बनाने का हक फेचल उस संस्था 


की है जिसे पार्लियामेंट कहते हैं ओर प्रेजीड्ट या राजा बारत में 
सह्दी भाषामें पालियामेंट का अंग नहीं होता । पर कुल परिस्थिति गाँ 
ऐसी आ जाती हैँ. जब प्रेजीडेंट को स्वयं पालियामेंट बना 
पड़ता है। यह ध्यान देने लायक बात है क्रिपार्लियामेंट हदप . 


र्ठ 
हा 


काम करने वाली संस्था नहीं है । जेसे, भारत की पार्लियामेस्ट के 
अधिवेशन साल में कम से कस दो होने चाहिये, ऐसा रखा 
हुआ है। औए मानलो ये दो ही अधिवेशन हुये, और एक 
अधिवेशन एक महीने चला । इस प्रकार पार्लियामेण्ट की बेठक 
१२ महीनों में केवल दो महीने ही हुई । दश मद्दीने सूने गये। 
इन दश महीनों में ऐसे मोौके आ सकते हैं जब कोई कानून बनाना 
जरूरी हो जाता है। आजकल के जटिल जीबन में किसी भी 
* समय ऐसी परिस्थिति पेदा हो सकती है। ऐसा संकट कालीन 
' कानून बनाने का अधिकार मंत्रि मंडल को देना खतरे से खाली 
: नहीं होता, क्योंकि, जेसा कि बताया जा चुका है मत्रिमंडल 
* राजनीति रूपी दलदल्ल में फसा हुआ होता है, प्रेजीडेंट कानून बना 
सकता है, इसलिये अजीडंट भी एक तरह की पालियामेण्ट ही हुआ | 
' श्रेजीडट या राज़ा एक दूसरे अथ में भी पालियामेण्ट का अंग है। 
* बह यह कि पार्लियामेण्ट द्वारा पास किये गये हरएक कानून पर 
प्रेज्ीडट के दस्तखत जरूरी हैं। 
भारतीय पालियामेण्ट के इस प्रकार तीन अंग हैं.। राज्य सभा, 
लोकसभा और ग्रेजीडेंट । ब्रिटश पालियामेण्ट फे भी तीन ही अंग 
लोड सभा, कोमन सभा और राजा । यह बात ध्यान में रखनी चाहिये 
कि प्रेजीडंट पार्लियामेण्ट से जुदा चीज है । उसका काम जुदा है, 
चुनाव जुदा है अविकार जुदा है। पालियामेण्ट सिफे कानून ही 
बना सकती है। प्रेजीडंट के लिये कानून बनाना केवल नियम का 
अपवाद है। उसका असली काम जेसा कि उपर बताया है 


है &. 
ज्र्‌ 


राज्य को, समाज की देश की रक्षा है। वहहर चीज का प्रधान हे, 
सर्वोच्चाधिकारी हैं, अधिपति है । इसी लिये उसे प्रधान राष्ट्रपति 
कहा है। इन पन्‍नो में जसे राष््रधिपति कहा है। 


राज कोन करता हे---हमने देखा कि जनतंत्र के चार 
अंग होते हैं--जनता, पार्फियामेएट, मत्रिमंडल और राष्ट्राधिपति । 
सवाल उठता है कि जनतंत्र भें राज कोन करता है । यह कहना 
कानूनी गलती कही जायेगी, कि जनता राज करती है। पहले 
कह दिया गया है कि जनता राज़ नहीं करती। फर्ज करो जनता 
ने मिटिंगे की और श्रस्तात्र पास किये कि जागीरदारी खतमः 
होनी चाहिये। जनता का यह प्रस्ताब क्‍या कानून घन जायेगा, 
नहीं। पव्लिक मीटिगों के प्रस्ताव कानून की दृष्टि में कोई महत्व 
नहीं रखते। पब्लिक जगह जगह रोला मचाने लगे कि 
कारखानो का राष्ट्रीय कारण दो जाय, तो इन रौलों का कानून 
स्वरूप कुछ भी नहीं होगा । 


तो क्या मंत्रिमंडल राज करता है ९ नहीं। मंत्रिमन्डल तो , 
पालिंयामेण्ट का एजन्ट है. । पार्जियामेण्टजेसा कहे चेसा 
ही उसे करना पड़ता है। मंत्रिमन्डल निर्माण का पाशियामेण्ट हो 

करती है और पालियामेण्ट ही उसे हटा सकती है । ह 


रह 


फिर क्या ग्रेजीडेंट राज करता है । नहीं, उसके 
अधिकार बड़े भारी हैं. पर वे अधिकार सब सीमित हैं । प्रत्येक 
अधिकार की .मियाद डाल दी गई है । कहीं हफ्ता है, कहीं 


मश्ख 
5 


मधीन्ता है; कहीं दो महीने हैं। और ये सब "इसलिए एकिः 
पत्षियामेंढ हर समय वअधिवेशन में नहीं होती।- : दरव्तााता3 ७ 

उत्तर अब साफ अपने आप ही होगया कि राज वारतव में 
पालियामेंट करती है। खुद सीधे तरीके से नहीं। अपने एजन्ट 
मन्त्रिसन्डल के द्वारा । पालियामेट सन्त्रमन्डल के किसी कास 
से बाधित नहीं । मन्त्रियों के सब कामों को ठुकरा सकती है 
_.. कई बार ऐसा प्रश्न भी कुछ लोग कर देते हैं कि प्रेजीडट 
और प्रधान मन्‍्त्रीमें बड़ा कौन है? अपने अपने चेत्रोंमें दोनों बढ़े 
5 । प्रधान मन्द्री के पीछे पालियामेंट होती है' इसलिए बह अपने. 
आपकी किसी से छोटा नहीं समझता। प्रेजीडंट को भी 
विधान ने अधिकार दिया है कि अगर कोई काम अवेधानिक 
हो तो वद्द उचित कारंबाई कर सकता है.। | 
राजन तिक दृष्टि से अधांन सन्त्रीका पलड़ासारी रहता है और 
वैधानिक दृष्टि से प्रेंजीडंट का । प्रेजीडेंट पूजने की चीज है 
ओर प्रधान-मन्त्री भय खने की चीज है। ' 


कक राजतंत्र, गंणतंत्र, ज॑नतंत्र 
भारत की वैधानिक व्याख्य विधान की भूमिका में सोच 
सत्ता सम्पन्त जनतंत्रात्मक गणराज्य लिखी है। ये तीनों ही 
'बधान के परिभाषित शब्दों में से है। तीनों शब्द विधान में 
बना “अपना महंत्व पूरे अर्थ रखते हैं| हिन्दुस्तांन' सर्वोच्च 
सत्ता संथन्‍्त इस अथ में'है कि यह किसी दूसरे रांज के अधीन 
नहीं हैं। भांरत जजनतंत्रात्मक इसलिये है ?किराज करने वाली 


श्र 


तीनों चारों संस्था जो पीछे गिनाई दे जनता द्वारा चुनी 
जावेंगी। पालियामेंट, प्रेजीडेंट ओर सन्त्रिमन्‍्डल तीनों को. हर 
पाँचवे वर्ष जनता चुना करेगी। वह सारी जनता जो २१ बर्ष 
अथवा इससे ऊपर की है। ! 

. » यहां जिस शब्द को विशेष रूप से स्पष्ट करना है बह 
गणतंत्र है । हिन्दी में जनतन्त्र, ोकतन्त्र, गणतन्त्र आदि शब्द 
'बिना. किसी भेद भावष॑ के इस्तेमाल होते रहे हैं। पिछले कुछ दिलों 
से कहीं जनतन्त्र ओर गण में कुछ भेद किया जाने लगा है। 
इन नामों के.लिये; अंगरेजी शब्द डिमोक्रेसी ओर रिपव्सिक हैं। 

' डिमोक्रेसी और, रिपत्लिक के अर्था में कोई समानता नहीं है। 
शड़ा मूल भेद. है 'दोनों शब्दों में । जहाँ राजा नहीं.,होता है, वहां 
:रिपव्लिक होता है। राजा-ओर रिपब्लिक साथ ,साथ नहीं हो 
सकते । ये दोनो शब्द एक़ दूसरे के विरोधाभास हैं। ये शब्द 
अन्त विरोधी हैं. राज़ा-हीन हकूमत को रिपव्लिक कहते हैं । 

- डिमोक्र सी उस शासन प्रणांती को कहते हैं. जिसमें 
'सरकार और, पार्लियामेंट समय समय पर चनी जाये। भारत एक 
डिमोक्रें सी हे क्योंकि यहाँ पालियासेंट है वह जनता द्वांरा चुनी 
:जायेगी। सरकार पार्लियामेंट में से बनेगी: इसलिये वह भी चुनी 

: हुई ह्वीःसमरूनी चाहिये। इसी. तरह इगलेंड सी डिमोक्रोसी है। 
अमेरिका-यू० एस० ए० भी' एक डिमोक्रसी .है क्‍योंकि वहाँ 
पारलिय्ामेंट, है, बह जनता-द्वारा चुनी. जादी है।. बहां की हकुमत 
'ओजीडेंट है. बही भी जनता द्वारा चुना जाता -है। - 


ब्ष 


यहाँ पर विचारणीय बात्त यह है कि ऊपर के तीन ः 
उदाहरणों में इंगलेंड रिपव्लिक नहीं है, क्योंकि चहाँ राजा है। 
भारत और अमेरिका दोनों ही रिपव्लिक हैं, क्योंकि यहाँ कोई 
राजा नही हैं। राजा का काम हिन्दुस्तान में प्रेजीडट करेगा जो 
हर पांचवे साल चुना जावेगा । राजा की यह परिभाषा समझती 
चाहिये कि वह वंश परम्परागत होता है। बाप के बाद बेटा गई 

र घेठे, ऐसी प्रणाली होती है ।: उसमें चुनाव का प्रश्न नहीं 

भारत के केन्द्र में राजा नहीं होगा। २८ प्रान्तों में से केबल है 
आन्तों में राजा से मिलती जुलती चीज होगी जिसे राज ग्रमु 
कहते हैं। यों बिना राज के राजा भी काफी होंगे। पर ये उन 
खिताब मात्र समझना चाहिये। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार 
हम और आप अपने आपको खुश करने के लिये अपने लड़कों 
के नाम राजकुमार निकाल लेते हैं। राजप्रमुख, अलबत्ता, एक 
साथक शब्द है। पर विधान सें इसकी परिभाषा जो की गई है 
वह पुराने अथ से भिन्न है । प्रेजीडेट जिसे माने वह राज-प्रमुस् 
होगा। इस परिभाषा से वह बश परम्परागत बाली बात नहीं 
रह जाती । 

इगलेंड के उदाहरण से यह्‌ स्पष्ट है कि राजा बाला देश 
भी डिमोक्र सी हो सकता है। राजा और डिमोक्रोसी में कोई 
विरोध नहीं है । 

अब हम यह देखें रिपव्लिक और डिमोक्रेसी का क्या 
सम्बन्ध है । साधारणतया लोग सोचते हैं कि जो रिपब्लिए 


ग्प्‌ 


होगा वह डिमोक्रे सो तो होगा दी। परन्तु ऐसा सोचता सही नहीं. 
है। हिटलर का जमनो रिपब्लिक्त था पर चह डिमोकर सी नहीं 
था। जमनी रिपव्लिक होते हुय भी तानाशाही था, डिक्टेटर- 
शिप थी वहां | इस समय स्पेन का भी यही हाल हे । स्पेन 
प्पड्लिक है पर वह डिमोक्रेसी नहीं हैं। वहां फेसिस्ट हकुमत 
है। वहां पल्‍लियामेण्ट, उत्तरदायीशासन जेसी कोई चीज नहीं है। 
इसी प्रकार दक्षिणी अमेरिका -में दजेनें देश हैं। वे सब 


: रिपब्लिक हें । पर हैं सबकी सवकी सथ डिक्टेरशाही। वहां 


छः 


डिमोक्रे सी का नाम नहीं है , 

यहां हमने देखा रिपच्लिक डिपोक्रेसी हो भी सकता है 
ओर नहीं भी हो सकता । 
पीछे हमने गणातंत्र यानी रिपब्लिक का सतलब स्पष्ट किया । 
यहां-.हम जनतंत्र यानी डिसोक्रेसी का मततव स्पष्ट करेगे। 
डिमोक्र सी किसे कहते हैं, इस बात पर लोगों में मत भेद है। 
साधारणतया कह दिया जाता है कि जनता के राज को जनतंत्र 
कहते हैं| लेकित जेसा कि हमने पीछे बताया है जनता अपने 
आप राज नही कर सकती। उसके प्रतिनिधि राज करते हैँ। 
तो फिर प्रतिनिधि सरकार को जनता की सरकार कहना चाहिए । 
पर इसमें तो बहुत गोलमाल की सम्भावना है। हिटलर भी 
प्रतिनिधि थ।। मुसोलिनी भी था | और इस समय स्पेन का 
क्रंको भी है। तो फिर यह युक्ति तो गलत हो गई। एक सोटी 
पहचान दूसेंरी सी डिमोकऋ्र सी की बताई जाती है । वह यह कि 


२६ 


डिमोक्र सी में सरकार-विरोधी दल होता हे । विरोधी दल 'अगरः 

हैःऔर उसको अपने प्रचार कां पूरा सुभीता है तो“सममना 

घाहियेकि वहां डिमोक्रोसी है। * /. «»«. * ४ 

यह दूसरी पहचान:-सोटे विचार से पहले -पहलः+तो -ठीक! 
ही सी लगती है | इसके उदाहरण इगलेंड, अमेरिका, फ्रांस और 
भारत आदि हैं। ऊुछ हद तक प्रचार की आजादी, वोट देने की 
भी आजादी है |लेकिन वोट देने 'कीओरः विसेध करने की 
इस आजादी? से कोई फायदा" नहीं हो!एहा है। साधारण जनता 
की अशिक्षा, वेकारी, गरीबी, अन्धविश्वास, आ्थिकः असमानता 
आर शहन सहन का दजों बेसा ही है' जितना इस- आजादी से 
पहले था इससे मालूम पड़ता है. कि इस' डिमोंक्रेसी में कुछ 
गेड़बढ़ी है इससे बड़ा और संबूत्र कया हो' सकता है कि 
डिसोक्र सी की यहँ प्रणाली असफल होगई। असफल हो गई 

जनंठा की दृष्टि से ॥'. * 

/ :. सममभने' की आसानी के लिये '' हम इस डिसोक' सी का 
मे अमंरीक डिमोक्र सी रखे रहे हैं। सवाल यहस्उठता है कि 
ह डिमोक्र सी जनता 'को आजादी देंने में क्यों असफल - ग्ही-। 

रहने सहने के दर्जा में समानंतां' लाने में क्यों असफ़ल्न » रही । 

जंब बोदं देने की आजादो है. और विरोध करने . की. आजादी 
है. तो जनता मे पार्लियामेन्ट में क्‍यों नहीं:अपना बहुमत बना 
लिया ९-इसलिए नहीं घना लिया कि यह सघष दो ऐसे लों 

में हे जो बरावर के।नहों हे । एक दल साथन सम्पन्न है, दूसरा 


श््छ 


दल साधन हीनत है एक के पास, दलवल है, अ बनार है, रेडियों 
है, अचारक है, पुलिस है, फोज है; रूपया है, और दूसरी 
चहुत' सी आकर्षण तथा प्रो पन-की चोजें हँ। दूसरे दल का यह 
हाल' है कि उसके पास सभा करने के लिये मौंपू नहीं है। 
माइक्रोफोन नहीं है, इधर-उधर जाने के लिये किराया नहीं है! 
बोट देने चालों:को' पोलिंग पर लाने के लिये'लौरी नहीं है । | - 
775 - जनता में अन्थविश्वासः- है; अन्यकार  है;'ज्मनपढ़ी हैं; 
चेतना और-जाम्रति नहीं है।. आंकड़े साफ-बता रहे. दे कि लोग 
अपना वोट देने तक के लिये नहीं आते हैँ। यहां 'तक देखा 
गया है किं.पचास' फीसदी चोटर भी धोठ देने नहीं आते। 
जो -लोग-यह कहते'हैं: कि विरोधो. दल. क्यों. नहीं अपना 
बहुमत पांलियामेन्ट में बना लेतां;उनके लिये यह उत्तर क्‍या काफी 
ठीकें नहीं-हैं, कि जनता -में कोई: जाग्रति हीः नहीं- है'॥78 गलेंड 
जैसे जागृतें देशे में भी सम १६४४!” के चुनाव में 'केवल ६० 
फीसदी निर्वोचक पोट डोलने आये थे । ४, ४7 ' «०४ 
५ - जनता सें जाम्रति पेदा कंरना, उसमें शिक्षा प्रचारः करनी) 
उसके अंधविश्वासों को दूर करना;' सोधनः सम्पन्न सरकार, का 
काम है ।सरकार ऐसा कास नहीं करती'ह| ... 'पा - >« 

” अगला जबरदस्त कारण- यह है' कि विरोधी देलों से फूर्ट 
डाली जा सेकती अलग अलग करो, फूट. डालो! और" हंकुमते 
करो'का युराना-फोमू ला-असी तक सेत्य पूंण- है । ट्रोड'यूनियनों 
में, किसान सभाओं! में और, दूसरे दूसरे |सगठनोंः में: फूट “डाल 
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दी जाती है और मुकाबले के संगठन खड़े कर दिये जाते हैं। 
जेसा कि हम हर एक देश में देखते हैं । 

स्थापित स्वार्था के पास हथकड़ों का घाढ़ा नहीं | राष्ट्रवाद 
के नाम पर देश के नाम पर धस ब संस्कृति के नाम पर, संकट 
बाद के नाम पर और दूसरे दूसरे गोपनीय विषयों के लाम पर 
उन्हें बहका लिया जाता है. । देशी परदेशी का प्रश्न भोली जनता 
को नशे में डाल देता है। देशी दुश्मन परदेशी दोस्त से अच्छा 
होता है की भूल भूलेयां में भूखे और नंगे शराबियों को फंसा 
दिया जाता है । 

बड़ी-बड़ी कठिनाइयों के बाद किसान मजदूरों में नेता 
खड़ा किया जाता है, वह भी अन्त में प्रल्ोभनों में फंसा लिया 
जाता है। पीला पीला सोना, धोलो घोली चॉदी, सजे सजाये 
महल अद्गारी, नये नये फडु फंडाते नोट, काली काली रंग बिरंगी 
गद्देदार सोटरे, ऊँची ऊँची अफसरी नोकरियों, बेचारे थके 
सान्दे नेताओं को काफी से ज्यादा. सिद्ध हो जाते हैं। 
ऐसे नेताओं के नाम गिनाने को जरूरत नहीं | मजदूर दलों की 
हिस्टरी ऐसे दगा वाजों से भरी पड़ी है । 

रोटी रोजी का बड़ा भय रहता है। पढे लिखे आदभियों 
का बहुत बड़ा हिस्सा अपने जीवन नित्रोह के लिये सरकाएी 
नोकरी पर निर्भर करता है। नोकरी से हटाते ही सरकार के 
पास वहानों की कमी नहीं होतीा। आजाद होते हैं साधन 
सम्पन्न लोग जो अपना निजी व्यापार व कारोबार करते हैं। गरीब 


ज्ोग धया आजाद है जो या तो धनपतियों की नोकरी करते हैं: 
था धनपतियों की सरकार की नौकरी करते हैं । तो स्थापित 
ध्वार्थों का प्रचंड विरोध इसलिये नहीं होता कि इस नौकरी के 
छूट जाने का भय रहता हे 

अमरीकन डिमोक्र सी को इस बात का बड़ा अभिमान 
है कि इस प्रणाली में कितनी आजादी है। किसी दल पर, 
किसी घर्ग पर, किसी सम्प्रदाय पर कोई पावन्दी नहीं हे। 
बावा छुछ हद तक ठीक है। सवाल छूट की मात्रा का नहीं 
है। अगर छूट को सात्रा का सवाल हो तो किर तो सरकार 
हटा लेनी चाहिये। सब से बड़ी छूट तो वही है! सवाल यह. 
है कि यह छूट किसके फायदे के लिये है। अमीरों को धस- 
पतियों को जहां घन कमाने की आजादी हे, बहां गरीबों को 
सरकार ओर धनपतियों की आलोचना करने की भी आजादी 
है। पर आलोचना करने क्री इस आज़ादी से फल क्‍या निकत्ा 
सरकार और उसके साथी -धनपति कहते हैँ कि कुत्ते भौंकते 
रहते हैं. ओर हाथी अपनी मस्ती से घंदी बजाता हुआ चलता 
ही रहता हे । * 
ह सरकार की आलोचना मेरे कया काम आये जब मकान 

सालिक के सामने दिन में पांच बार सिर भुकाना पड़ता है । 

सरकार की आलोचना कया काम आये जब डाक्टर की फीस 
'' देने के लिये साहुकार से कजो लेना पड़ता है.। छोटे बच्चों के 
उस परिवार के लिये यह क्या काम आती हे, जिनका कमाने 


गा 


सन 


दि 


दी जाती है और मुकावले के संगठन खड़े कर दिये जाते. हैं । 
जेसा कि हम हर एक देश में देखते हैं । ; 

स्थापित स्वार्था के पास हथकड़ों का घाद़ा नहीं । राष्ट्रवाद 
के नाम पर देश के नाम पर धर्म व संस्कृति के नाम पर, संकट 
वाद के नाम पर और दूखरे दूसरे गोपनीय बिपयों के नाम पर 
उन्हें बहका लिया जाता है । देशी परदेशी का प्रश्न भोली जनता 
को नशे में डाल देता है। देशी दुश्मन परदेशी दोस्त से अच्छा 
होता है की भूल भूलेयां में भूखे और नंगे शराबियों को फंसा 
दिया जाता है । 

बड़ी-बड़ी कठिनाइयों के बाद किसान मजदूरों में नेता 
खड़ा किया जाता है, वह भी अन्त में प्रलोभनों में फंसा लिया 
जाता हैं। पीला पीला सोना, धोलो धोली चाँदी, सजे सजाये 
महल अट्वारी, नये नये फडु फडाते नोट, काली काली रंग बिरंगी 
गद्देदार सोटरे, ऊँची ऊँची अफसरी नौकरियों, बेचारे थके 
मान्दे नेताओं को काफी से ज्यादा. सिद्ध हो जाते हैं। 
ऐसे नेताओं के नाम गिनाने को जरूरत नहीं । मजदूर दलों की 
हिस्टरी ऐसे दगा बाजों से भरी पड़ी है| 

रोटी रोजी का बड़ा भय रहता है। पछ्ठे लिखे आदमियों 
का बहुत बड़ो हिस्सा अपने जीवन निब्रोह के लिये सरकाएी 
नोकरी पर निर्भर करता है। नोकरी से हटाते ही सरकार के 
पास वहानों की कमी नहीं होती। आजाद होते हैं. साधन 
सम्पन्न लोग जो अपना निजी व्यापार व कारोबार करते हैं। गरीब 
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ज्ोग कया आजाद है जो या तो धनपतियों की नोकरी करते हैं: 
या धनपतियों की सरकार की नौकरी करते हैं । तो स्थापित 
ध्वार्थों का प्रचंड बिरोध इसलिये नहीं होता कि इस नौकरी के 
छुट ज्ञाने का भय रहता हे । 

अमरीकन डिमोक्र सी को इस बात का वष्ठा अभिमान 
है कि इस प्रणाली में कितनी आजादी है। किसी दल्ल पर, 
किसी वर्ग पर, किसी सम्प्रदाय पर कोई पावन्दी नहीं हे। 
यह दावा कुछ हद तक ठीक है। सवाल छूट की मात्रा का नहीं 
है। अगर छूट की मात्रा का सवाल हो तो किर तो सरकार 
हटा लेनी चाहिये। सब से बढ़ी छूट तो वही है! सवाल यह 
है कि यह छूट किसके फायदे के लिये है। अमीरों को घन- 
पतियों को जहां घन कमाने की आजादी ह, वहां गरीबों को 
सरकार और घनपतियों की आलोचना करने की भी आजादी 
है। पर आलोचना करने क्री इस आजादी से फल क्या निकला 
सरकार और उसके साथी .धनपति कहते हैं. कि कुप्ते भौंकते 
रहते हैँ और हाथी अपनी मस्ती से घंटी बजाता हुआ चलता 
ही रहता है । * 

सरकार की आलोचना मेरे क्या काम आये जब मकान 
मालिक के सामने दिन में पांच बार सिर भुकाना पड़ता है । 
सरकार की आलोचना क्या काम आये जब डाक्टर की फीस 
' देने के लिये साहुकार से कजो लेना पड़ता हे | छोटे बच्चों के 
डस परिवार के लिये यह कया काम आती है, जिनका कमाने 


अंक: 


० 
थाला मर गया है.। भूखे लोग नौकरी के लिये गुलामी कर्म 
और चापल्सी करने के तरीके ढू ढेंगे या सरकार की- अजोचनों 
करेंगे । ४ 0 >सक 2 2 
अमरीकन डिमोक्र सी जो छूट देती है उससे धनपति 
फौँयंदा उठातें पर | 


ऊपर के विवेचत में यह भोत लिया गया है. कि आपुणे 

वे के मुताबिक झसरीकन, डिमोर्क सी. प्रचार की पूरी अजादी 

देती है ५ एर पल स्थिति चह च॒द्दी है. १ एक सीमा के भीतर दीं यह. 

ह आजादी है. जी घनपतियों की सींद मे जरा बांधा पड़ी 

फौरन रोक थाम लगा दी जाती हैं. जैसा कि आज दिंत दस 
जगह, जगह. देख रहे हैं । 


डिमोक्र सी के दावेदार आज कल'दो दल हैं। रूसी 
दल्न कहता है. कि अमरी की डिसो्क,छी दिखाबे की डिमोक़ सी 


है | रूसी कहते कि असली डिमोक्रेसी वह. है जो, हमाएरे 
यहां हैं. । यह लम्नी ब्ौढ़ी. बहस हैं.] पर इतना तो कहना ही पड़ेगा 
कि अमरीकी डिमोक्रे सी केवल रशजनेतिक डिमोकऋ सी है। जव तंक 
उसमें आर्थिक डिमोक्र सी का समावेश नहीं होगा, तब तक हेंईं 
लाम की जगह, दा ही करेगी १ बोट देले की आजादी फेवल 
[जनेतिक डिमोकर सी है। बे, भेद, मिंट कर सब लोगों को 
आप एकसे साधन नहीं देंगे तव तक अकेला वोट बिना वार 
की काठ की तलवार 


र्‌ 


न्प्ण 


/। उहुंसी डिमोक्रसी' में धंन के लिये दोड़“धूपः करने 'की 
आजादी नहीं है, और दे भी ठीक । इस दौड़ धूप का नतीजा हमेशा 
अंह होता है कि ध्यादा चालाक ओर मक्‍कार जल्दी ही सफल हो 
जाते हैं और सारे धन निजी तहखानों में भर लेते हैँ।। उसके 
बाद घन को धन कमाने लग जाता है और व्यक्ति महल- 
पालियों में गाना वजाना सुनते हैं. ! 


जब लोग कद्दते हैँ कि समाजवादी देशों में आजादी 
नहीं होती तो उनका मतलब यह है कि बहां व्यक्तिगत घन 
कमाने की आजादी नहीं होती । दूसरे शब्दों में घन को धन द्वारा 
कमाने की जो शोपण ग्रंणाली है बह हंटादी जाती है । 


ऊपर डिमोक्रसी का अथ समझाया गया है और 
 वेताया गया है कि सच्ची डिसोक्त सी वह प्रणाली है जिसमें 
: जनता का ह्वाथ देश की दौलत और देश के शासन दोनों .में 
'हो। दूसरे शब्दों में आर्थिक ढेसोक्रेसी और , राजनेतिक 
डिमोर्क्र सी दोनों होनी चाहिए। यह इसलिये कि एक आदमी 
पैदा होता ऐसे घर में जिसमें सैकड़ों मकानों और . दुकानों का 
किराया आता है, सेकड़ों खेतों की बटाई आदी -है, दर्जनों 
कारखानों का मुनाफा आता है, दूसरा पेदा होता है ऐसे घरसें 
जिस पर साहूकार का कजों है, घर का मकान नहीं है, 
: कमाई का कोई साधन नहों है। दोनों व्यक्तियों की कोई 
वरावरी नहीं है। यह समान अवसर नहीं कहलाता [ बटो 
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का अधिकार दोनों को हे पर दोनों के प्राइम मिनिस्टरी के चांस 
भिन्न मिन्न है। । 
भारत का विधान इस सम्बन्ध में केसा है, इस पर 
आगे लिखा जायगा । ह 
ऊपर इस बात को स्पष्ट किया गया है जनतांन्रिक 
गणराज्य का क्‍या मतलब है। जनतांत्रिक क्या होता है और 
गणराज्य क्या होता है । 
संघवाद--भारत का विधान संघवाद के सिद्धान्तों पर 
बना है । अमरीका, कैनाडा, आस्ट्रेलिया, स्व्रीजरलेंड आदि देशों 
का विधान भी संघवाद के सिद्धान्तों पर बना है। इगलेंड का विधान 
संघवाद पर नहीं है। वह इसके उल्टे एकात्मकबाद पर है । 
प्रान्त तो किसी न किसी रूप में हर एक देश में होते हैं । 
इन प्रान्तों का नाम भिन्न २ देशों में भिन्न २ होता है । हिन्दुस्तान 
में ओर अमरीका यानी यू० एस० ए० में इन प्रान्तों को स्टेट कहते 
हैं। हिन्दुस्तान में पहले ग्रान्त ही कहते थे पर अब स्टेटों के 
मिल जाने से सब का नाम स्टेट ही कर दिया गया है स्वीजरलेंड 
में केंटन कहते दे और कनाडा में प्रान्त । इंगलेंड में और फ्रांस 
में प्रान्तीय सरकार नहीं हैं और न ही प्रान्दीय पार्लियामेंट हैं । 
अमरीका, कनाडा, आस्ट्र लिया तथा भारत में प्रान्तीय सरकारें भी 
हैं और प्रान्तीय पार्णियामेंटभी हैं जिन्हें एसेम्बली आदि कहते हैं | 
इन आन्‍्चीय सरकारों के अधिकार दो किस्म के होते 
हैं। केन्द्रीय सरकार अपने शासन सुभीते के लिये इन सरकारों को 
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कुछ अधिकार अपनी तरफ से सौंप सकती है और फिर अपनी देख 
रेख में उन अधिकारों का शासन कराती है। ऐसी सूरत में 
केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय सरकार के कार्सों में दिन प्रति दिन 
हस्तक्षेप कर सकती है ओर करती भी रहती है। प्रान्तीय हकुमत 
की रोज्षमरों की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर होती है । प्रान्तीय 
सरकार का अस्तित्व केन्द्रीय सरकार पर निर्भर ऋरता है । 
इस प्रकार की राज्य प्रणाली को, जिसमें प्रान्त बनाये 
ही नहीं जाते हैँ, या बनाये तो जाते हैं. परन्तु उनमें सरकारें 
हीं होती, या सरकारें तो होती दूँ परन्तु वे सरकारे केन्द्र फे 
अधीन इस प्रकार होती हैँ कि केन्द्र ही उनको अपनी तरफ से 
अधिकार सौंपे और दे निक कायों में हस्तक्षेप कर सके, इसलिए 
इसको एकात्म प्रणाली कहते हैं । 
इसकी उल्टी प्रणाली को देखें तो हमें मालूम होगा कि उस 
प्रणाली में प्रान्नीय सरकारें अपने क्षेत्रों में अपना स्वतंत्र अस्तित्त 
रखती हैं। उन प्रान्तीय सरकारों के कार्या, में साधारण अवस्था में: 
केन्द्र हस्तत्ञेप नहीं कर सकता प्रान्तीय सरकारों के ये अधिकार 
विधानों के दिये हुए होते हैं. । केन्द्रीय सरकार के दिये हुए नहीं 
होते । इस प्रणाली में केन्द्रीय सरकार ओर प्रान्तीय सरकार के 
अधिकार अलग अलग बटे हुए होते हैँ । यह ' बटवारा उस देश 
के विधान द्वारा, किया हुआ होता है। “इस विधान को केच्द्र की 
था प्रान्त की सरकारें या पालियामेण्ट अपनी मरजी के मुताबिक 
नहीं वदल सकती। उस विधान के बदलने का तरीका दूररा छोेता 
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जिस में आनन्‍्तीय सरकारें और केन्द्रीय सरफार दोनों राजी हों । 

राजकाज की ऐसी ग्रणाली को सघात्मक कहते हैं.।। यहीं 
संघवाद है। भारत का विधान संघबाद पर बना है । 

अमरीकी नपूना ओर ब्रिटिश नमूना-यह वात ध्यान 
देने लायक है कि पीछे के प्र॒प्ठों में जनतन्त्र के जिस स्वरूप का 
का विवेचन किया गया है वह जिटिश नमूना है। संसार के 
अधिकाँश देशों का विधान ब्रिटिश नमूने पर बना हुआ है । 
केनेडा, आस्ट्रेलिया, अफ्रीका, प्राॉस, भारत आदि देशों का 
विधान इसी आधार पर है। 

अमरीकी नमूना जरा मिन्नता रखता है। इस भिन्नता को 
पहचानने के लिए हमें एच महत्वपूर्ण राजनैतिक सत पर विचार 
करना पड़ेगा । 

राज्यविधान के, जेसी कि अवतक स्थिति है, तीन क्षेत्र 
माने गये दूँ । न्याय, शासन और घारा नि्मोण । इनके अंग्रेजी 
नाम क्रमशः ये हैं। जुडिशियरी, एक्जेक्यूटिब, ओर लेजिस्लेचर । 
भिन्न भिन्न प्रकार के मुकदमों का फेसला करने वाले महक्मे को. 
न्याय-विभाग अथवा जूडिशियरी कहते हैँ । इसके अधिकारी 
जज, मुन्सिफ, चीफ जस्टिस आदि कहलाते हैं। दिवानी के 
फौजदारी के सभी सुकदमे इस महकमे में आते हैं | छोटी 
अदालतों से वडी अदालतों में अपीलें होती हूं । इस महकमें 
की विशेषता यह है कि यह महकरमा कभी अपराधियों को पकड़ता 
नहीं । और न दी पालियामेण्ट का कोई सदस्य अपराधियों को पकड़ 
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झंकता दै। चर डाकू और दूसरे किस्म के अपराधियों को पकड़ने 
की अधिकार सिरे इन्तजामिया महकमें को होता हे | इस सहकमें 
को चेहाां थोड़ी देर' पुलिस दी मान लो | पुलिस अपराधी को 
पकड़ती है कि उसने ये ये अपराध किये हैँ । अब वास्तव में, 
उसने किये हैं या नहीं किये हैं। यह फसला पुलिस नहीं कर 
सकती | इस फेसले का अधिकार केवल न्याय-विभाग को है । 
पुलिस उस अपराधी को न्याय विभाग को सोंप देगी। फिर जज 
लोग एस वात की छान्वीन करेंगे कि उस दयक्ति ने बह अपराध 
किया है या नहीं किया है। दोनों तरफ से वकील होंगे, दोनों 
तरफ से गबाहियाँ लगेगी, वनून देखें जायगे, मौके देखे जायेंगे १ 
अगर अपराधी निर्दापं पाया गया तो उसे छोड़ दिया जायगा 
इस ग्रकांर सब प्रकार फे अपराधी बहुत. संख्या में छूटते है । 

यहाँ विचारणीय वात यह है कि अगर फेसला करने का - 

अधिकार भी पुलिस को ही होते तो क्या कोई केदी अपराबी 
छुट सकता था ? उत्तर यही होगा कि नहीं छुट सकता थी । जहां 
आज कल कितने ही राजनतिक केदी अदालत द्वारा छोड़ दिये 

जाते हैं । पुलिस द्वाराफसले की सूरत में एक भी राजनतिक छेद 

नहीं छोड़ा जा सकता था । दूसरे साधारण अपराधियों के बारे में 
भी यह कथन सच है १ पुंलिस तो किसी कैदी को उसी सूरत में 
डती हे जब पुलिस को जच जाती है कि उस व्यक्ति ने अपराध 
किया है । इस प्रकार पकड़नेवाली संस्था के विचार अवराधी 
विरुद्ध पहले से दी बने हुए होते इसलिये पुलिस तो 
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छंपनी पूर्व निश्चित धारणा से निकल नहीं सकती। पुलिस 
को वह इतनी जची हुई होगी कि वह आगे छान बीस जरुरत 
ही नहीं समभेगी ओर अपराधी को अपने तोड़े मरोड़े कानूनों 
से सजा करेगी । 
... इन्हीं बातों पर बिचार करके राजनीति शास्त्र के विद्वानों 
ने यह न्याय का महकमा निकाला है। थह महकमा इन्तजामियाँ 
महकमें से अलग होने के कारण प्रत्येक अपरा धी के मामले पर 
निस्पक्ष और निदल भावना से शान्ति के वातावरण में विचार 
करता है। यही महकमा है. जिससे न्याय की आशा कीजा 
सकती है । इसको राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं होता है. 
तथा रोजमरण के शासन से भी कोई सम्बन्ध नहीं होता है। जब 
तक इस महकमें में कोई मुकदमा पार्टियों द्वारा नहीं लाया जाता 
है | इस महकमें को दुनियां से कोई सरोकार नहीं चाहे कितने ही 
* अपराध होते रहें। अदालत से बाहर की दुनियाँ जेसे इनके लिये 
है ही नहीं। अदालतों का महकमा कुछ अंश में सभी देशों में 
सरकार से यानी इन्तजामिया महकमों से आजाद होता है । 
कर उन्हीं देशों में है जो अमरीकी 
/ > देशों का विधान है उनकी 
...  “ हूं। कुछ अंश में ही 
-ट“ कहते हैं डसे 
दोनों ही होते 
सरकार के 


| 
. भाव से ये अदालतें पूरी आज़ाद नहीं हैं। 

* हिन्दुस्तान में मद्रास प्रान्त के छुछ जिलों में यह प्रयोग 
किया जा रहा है | वहाँ उन जिलों के इन्तजामियाँ महकरमों को 
अदालतों से अलग करके यह यात देखी जा रही है क्लि यह 
प्रणाली कहाँ तक सफल हो सकती है । 

राज-काज का दूसरा महकमा शासन कहलाता है । 
प्रेजीडेंट, बादशाह, मंत्रिमंडल आदि ऊँचे से ऊँचे स्वर से लेकर 
पुलिस के सिपाही, माल के पटवारी अदि तक जो भी कम चारी 
होते हैं वे इसी महकमे के कार्यकत्तों हैँ । 

..._ इन सव कममचारियों का काम राज्य का इन्तज़ाम करता 
है तथा राज़ व्यवस्था को कायम रखना है, शान्ति को कायम रखना 
है । पुलिस का महकरमा अपराधियों को पकड़ता है और पुलिस 
मिनिष्टर के नीचे होता है । पुलिस मिनिस्टर को होम मिनिस्टर 
भी कहते हैं । माल का महकमा माल के मंत्री के नीचे होता है 
इसी प्रकार शिक्षा मंत्री, रेलवे मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, खजाना मंत्री 
जिसे अथ मन्त्री भी कहते हैं होते हैं। इन सब मंत्रियों को सभा 
को मंत्रिमंडल कहते हैं। यह मंत्रिमंडल प्रधान मंत्री की देख रेख 
' में होता है राज्य की रीति नीति का निमोण मंत्री लोग ही करते 
हैं और इसी रीति नीति के आधीन अपने हुक्म स्थाई कर्मचारियों 
: को भेजते हैं। स्थाई कर्मचारियों का काम इसी रीति नीति को 
चलाना है । 

- मंत्रिमंडल को छोड़ कर शेष सारे कर्मचारियों का यह 
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परम धर्म गाना जाता है किये खुब़े. रूड से या. हमदर्दी:नपे. 
राजनीति से अलग रहें।ये सब कर्मचारी अराजनेतिक होने 
चाहिये इस विषय पर आगे किसी अध्याय में पूरे रूप से. अकाश, 
डाला जायेगा। कि 

राज्य का तीसरा बड़ा अंग पार्लियामेण्ट होती है । पालिया: 
मेण्ट.का सम्बन्ध न वो देश के इल्तजास- से होताहै और-न मुकद्दमों 
के फेसलों से होता है । पार्लियामेण्ट का: सदस्य किसी .व्यक्ति.को 
अपराध करते हुये देखकर भी पक्रड़ नहीं सकता । सरकारी रूपा 
से किली अपराधी के मुकदमों की छानबीन करके फेसला भी। 

री सुना सकता । 


तो फिर उसका क्या. काम होता है, यह ध्यान देने लायक 
बात है । ३ कं; । । 
जिस कानून के अनुसार जज फेसला सुनाता है उसको: 
किसने बनाया ९ जिस कानून के अनुसार अपराधी पकड़ा जाता. 
है उस कानून की किसने बनाया। इन कानूनों को न तो जजों 
ने बनाया और न मंत्रियों ने बनाया । ये कानून पालियामेण्ट ने. 
बनाये | वप्त राज्य के इसे महकमे का काम यही होता है । यहाँ 
पर एक महत्त्वपूर्ण समस्या उठती हे । राज्य के ये तीरें काम 
क्या एक ही संघा को खाँप दिये जायें याये तीनों संप्याये 
क्या एक दूसरे के अधीन रहें या न्याय विभाग क्या- शासन 
विभाग के अथीन रहे ? ये प्रभ बडुत मोदे प्रश्न हँ ओर इनके, 
जवाबों पर समाज का हित अहित निभर हे । 


इ६ 


'अठारदीं सदी में फ्रांस में कुछ राजनेतिक विद्वान ऐसे 
हुए हैं कि जो कहते थे कि राज्य की ये तोनो शक्तियाँ तीन 
हकमों में! बिभाजित हों, इनका विकेन्द्रीयकरण हो, भोर फिर 
थे तीनों संस्थायें एक दूसरे से विज्कुल अलग अलग हों, आजाद 
हों। एक का दसरे से कोई सम्बन्ध न रहे। तीनों शक्तियों के 
प्रथक्‍्करंण पर ही समाज में न्याय कायम रह सझता हे। ऐसे 
वेद्गानों में मेटिस्क्यू प्रसिद्ध 
।- फ्रांस में ओर अमरीका में जो राज्य क्रांतियाँ हुई' वे भी 
सोंटिस्क्यू के जमाने में ही हुई । 
अभरीका क्री राज्य क्रांति के बाद सन्‌ १७८३ में अमरीका 
जो विधान वना बह मेंटेस्क्यू के मत पर बना। उस 
विधान में ये राज्य की तीनों शक्तियाँ प्रथक प्रथक रख दी 
गई । पार्लियामेण्ट का शासन से कोई सम्बन्ध नहीं है और इन 
दोनों भें से किसी एक का न्याय विभाग से कोई सम्बन्ध 
नहींहै। 
एक तरफ ब्रिटिश नमूने को देखो जहां! मंन्त्रिमण्डल का 
पालियामेण्ट से कितना घनिष्ट सम्बन्ध होता है | सन्त्रिमण्डज्ञ के 
सब मसन्त्रियों को पालियामेण्ट का सेम्बर होना पड़ता है । पारक्षिया- 
मेण्ट द्वी मन्त्रिमण्डल का निमोण करती है ओर यह पारलियागेण्ट 
मंत्रिमन्डल को चाद्दे ज्ञिस क्षण हटा सकती है। 
: दूसरी तरफ अमरीकी नमूना देखो, जहां पालियाम्रेण्ट 
मत्रिमण्डल को हटा नहीं सकती और न ही मंत्रिमंडल को वहाँ 
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की पार्लियामेण्ट बनाती है| मंत्रिमंडल का कोई सदस्य पालियामेण्ट 
का मेम्बर नहीं हो सकता | यहां तक कि वह पालियामेण्ट में .जा- 
भी नहीं सकता | वहां भाषण नही दे सकता | सोचने की बात है 
कितना ग्रथकरण है । | 

सच तो यह है कि वहां के शासन को भन्त्रिमए्डल ही 
नहीं कहना चाहिए और न साधारणतया उसे मन्त्रिमए्डल कहा 
जाता है। वहां की जनता सीधी प्रेजीढेंट को चार साल 
के लिए चुनती हे । चार साल तक शासन की बागडोर जनता 
उस के हाथ में सॉपती है । वही हकुमत करता है। शासन के 
महकमों के दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति प्रेजीडेट ही करवा है, 
वही हटाता है । उसी के प्रति वे जिम्मेदार हैं| वास्तव में इन 
मन्त्रियों का विधान में कोई स्थान नहीं है। ये प्रेजीडेंट की 
बनाई हुई चीजें होती हैं । 

अमरीका यानी यू० एस० ए० के सम्बन्ध में प्रधान 
मन्‍्त्री का नाम कभी नहीं सुना गया। वहाँ प्राइममिनिस्टर होता 
ही नहीं | प्रेजीढेंट ही सब कुछ होता है । इस प्रक्रार अमरीका के 
प्रेजीडेंट में दो शक्तियाँ शामिल हैं। भारत व फ्रांस जैसी 
दूसरी रिपच्लिकों के प्रेजीडटों के ज्ञो काम होते हैं वे तो 
अमरीकी प्रेजीडेंट के हैँ ही। इसके सिच्।य हमारे यहां जो 
प्राइममिनिस्टरों यानी प्रधान मन्त्रियों के काम हैं वे भी 
अमरीका में प्रेजीडिट हो करता है। इस प्रकार हपारे थ्रेजीडेंट 
और अमरीकी प्रेजीडट में बहुन अन्तर है। इस अन्तर को 


| 
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ध्यान में रखते हुये ब्रिटिश नमूर्नों ओर अमरीकी नमूतों के 
विधान शास्त्र में अलग अलग नाम है! ब्रिटिश नमूने फो 
पारलियामेण्टरी प्रणाली कहते हैं । अमरीकी नमूने को प्रेजीडेंशियल 
प्रणाली कहते हैं । शासन जहां पालियामेण्ट के आधीन होता हे 
बहां पाक्षियामेस्टरी प्रथाती और पालियामेण्ट से आजाद, प्रेजी- 
हेंट के अधीन होता है वहां ग्रेजीडें शियल प्रणाली । 

तो यह वात ध्यान में रलने की है कि जहां हमने 
डिमोक्रे सी के भवन की छत पर स्ोधिकारी या प्रहरी रखा है, 
बह अमरीकी नमूनों में नहों होता ' अमरीकी नमूनों में तीन 
मंचिलें में ही काम खतम है । उसको छत पर प्रहरी नहीं 
होता है । । 

ऊपर की पक्तियों में राज्य व्यवस्था के दो प्रसिद्ध नमूनों 
से परिचय कराया गया है। एक तीसरा प्रसिद्ध नमृत्ता भो है। 
राज कान के ढंग में जो नई नई वातें आजक़ल निकली हैं उन 
में रूसी प्रणाली का महत्त्वपूर्ण स्थान है। त्रिटिश नमूता और 
अमरीकी नमूना दोनों पुराने नमूने हें। अठारहवीं सदी के 
साभाजिक वातावरण को ध्यान सें रखते हुए ये नमूने उस जमाने 
में बनाये- गये थे। उसके वाद जीवन बहुत जटिल हो गया है । 
व्यावसायिक क्रान्ति से मजदूरों की नई दुनिया बन गई है । 
प्राणशास्त्र, भौतिकशास्त्र आदि विद्याओं की मदद से जीवन 
के नये मूल्य निकल आये हैँ। एुर।ने महत्त्व कम पढ़ गये हैं। 
नये महत्त्व आ गये हैं। जो चीज़ हीरा मानी जाती थी वह अब 


धर 


केवल पत्थर मात्र ही रह गई हैँ। जो चीज पत्थर मानी जाती थी' ' 
उससें मूल्य ढूंढ लिये गये हैं.। भहल्नों में कया राग रंग उड़ता' 
था, युद्धों में क्या फेसले होते थे, दिल्ली में कौन आता था)" 
कौन जाता था, ' आदि बातों को जानना जंनता अपना काम: 
नहीं समझती थी वार, रेडियो, अखबार, शिक्षा आदि ने अंब एंक' 
नई परिस्थिति पेदा कर दी है। लकड॒हारा शहर में ल्ादा बेच 
कर सिफफ गुड़ शकर ही नहीं ले जाता, वह यह समाचार भी 
पूल्रकर जाता हे कि-चुनाव कब होंगे। जन जाम्रतिः के इस 'युग' 
में अठारहवी सद्दी के ढांचे अटगाड़ी से लगते हैं । 

नये बातावरण का कुछ आभास हमें रूसी विधान में 
मिलता हे परन्तु इस विधान की नई बातें आगे बताई जायेंगी।. 
यहाँ सिर्फ नमूनों पर जिक्र होने के कारण, इतना बता देना 
काफी होगा, कि रूसी जनतंत्र के तिमंजले पर भव्न-यक्ति प्रहरी 
न होकर बत्तीस व्यक्तियों का समूह प्रहरी हू ! इस समूह गहरी: 
को प्रेजेडियम कहते हैं । इसका एक प्रेजीडेंट सोलह वाइस 
ग्रेजीउेंट और पन्द्रह मम्बर होते हें । शेप ढांचा लगभग त्रिटिश 
नमूने पर हे । 

यह विपय खत्म करने से पहले एक सावधानी कर देना 
जरूरी है । बह रह कि ब्रिटिश नमूनों के जनतंत्रों में पारलियारमंट 
मृत्रिमंडल के हाथों का खिल्लोना मात्र होती हे। प्रधान मंत्री 
ओर दूसरे संत्रो पालियामेण्ट की बहुमत पार्टी के नेता होते हैं: । 
बहुमद पार्टी अपने नेताओं के विनद्ध नहीं जा सकती। इस 


पुस्तक दूसरी 
सारत का विधान 


भारत का विधान बाइस भागों में बटा हुआ है। 
विधान के विपय बाईस दें । इन बाइस में से छुछ विषय उप 
विषयों में भी वटे हुए हें। इस विवेचन में विपयों को भाग 
ओर उपविपयों को अध्याय कहा जायगा । वाइस विषयों का 
यह विधान तीन सौ पचानवे' धाराओं में बटा हुआ है। 

पहले भागों में बताया गया है कि भारत में कौन कौन से 
ओर कौन कौन सी किश्ष्म के सूचे रहेंगे। सूबों की घटा बढ़ी, 
तथा नए सूबों का निमोण आदि भी इसी भाग में है । 

दूसरे भाग में बताया गया है कि भारत का नागरिक कौस 
माना जायगा | 

तीसरे भाग में मूल अधिकार गिनाए गये है । 

चौथ भाग में स्टेट की नीति के सम्बन्ध में व भावी 
आअफयर्?ा को कुछ हिंदायते दी गई हैं । 

पांचवे भाग में केन्द्रीय ढांचे का ब्णन किया गया है। 
प्रजीडए्ट तथा उच्का चुनाव, उसके शविकारी, वाइस प्रेजीडण्ट 
केन्द्रीय मम्त्री मन्‍्ड त, आदि का वर्ण न हैं। इसी भाग में दूसरे 
अध्याय में पालियामेंट तथा उसकी दोनों सभाएँ, पार्णियामेंट की 


ध्रश 


फार्य प्रणाली, उसके मेन्चरों के अधिकार, दोनों सभाओं के 
आपसी सम्बन्ध तथा जन सभा के विशेषाधिकार श्रादि थातें 
बताई गई हैं । 

छठे भाग में प्रांतीय ढांचे का पर्णन है। गवनर और 
उसकी नियुक्ति, उसके काय, प्रांतीय मन्त्रि मंडल, प्रांतीय धारा 
सभा, आदि का वर्णन है। इसी भाग में प्रांतीय न्यायालयों का 
जिक्र है । 

सातवें भाग में बताया गया है कि भूतपूर्व भारतीय रिया- 
सतों में थे सब बातें लागू होंगी जो छठे भाग में बनाई गई हैँ । 
जहां तहां नामों का फर्क बताया गया है जेसे गवनेर की जगह 
राजप्रमुख होगा। उसके वेतन तथा मकान आदि के विपयों में 
विशेषता बताई गई है । 

आठंवें भाग में उन सवों का बणन जो केन्द्र के आधीन 
रहेंगे । 

लवें भाग में अण्डमन, निकोबार आदि फा वर्णन उनकी 
व्यवस्था के चारे में कीय गया हे । 
दसवें भाग में जंगली जातियों और उनके इलाकों की 
चचों है । 

ग्यारहतें भाग में बताया गया है कि केन्द्र और प्रांतों के 
क्या सम्बन्ध रहेंगे । | 

वारहेवें में खजाने रुपये पैसे आदि के सम्बन्ध की बाते हैं. । 

तेरहवें में व्यापार आदि को बाते हैं । यह कि सूबों में 
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शासन प्रणाली एक समान नहीं है। इस लिये अधिकार ओर 
शासन प्रणाली के लिहाज से इन॑ राज्यों को तीन भागों में बाँटा 
गया है। पहले भाग में नो राज्य हैं । वे नौ राज्य वे प्रदेश 
हैं. जिन्हें पहले त्रिटिश भारत के आन्त कहते थे, और जिनमें 
१६३४ के ऐक्ट के अनुसार सन्‌ १६३७ से अधिक रूप से 
कांग्रेस सरकारें चली आ रही थी। इसके पहले भी १६१६ के 
शेक्ट से भी इन राज्यों में असेम्बलियां व मन्त्री सरडल बनने 
लग गये थे। इस प्रकार ये नो राज्य प्रजातन्त्र का कुछ अनुभव 
रखते थे। छुछ नेठ्त्व भी इन राज्यों का परिपक्ध अवस्था में 
आ गया था। इस प्रकार इसलिये नयी व्यवैस्था से इन नो सूबों 
को विधान ने अधिक से अधिक अधिकार दिये हैं। इनकी अपनी 
असेन्चलियाँ होंगी, अपने मन्‍्त्री मण्डल होंगे। इनकी अपनी 
सरकार होगी। सातवी सिद्टल में जो इनके अधिकार घताये 
गये हैं उनके शासन के सम्बन्ध में केन्द्र हस्तक्षेप नहीं कर 
सकती | 

इन राज्यों के नाम ये हैं (१) श्रासाम (२) बंगाल (३) 
विहार (४) वम्बई (४) कोशल बिदर्भ (६) मद्रास (9) उड़ीसा 
(८) पंजाब (६) उत्तर प्रदेश । 

इन राज्यों को जो शधिहार सौपे में और जिनमें केन्द्र 
एप नहीं कर सकता, थे कुट्ध ये हैं । 

(2) कानून व्यवस्था (२) पुल्तिस (3) छोटी 
खदालने। शाज्यों की हाईकोर्ट, केन्द्र का विपय हे । 


डेघ६ 


(४) जेलखाने ओर कदी (५) न्यूनिसिपल्टी व टिस्टुर 
घोड़े (६) अस्पताल (७) शित्ता (८) सके पुत्ति आदि (६ सूती 
बाड़ी (१०) नहरं (११) छारखानें (१२) माल का महझमा (डी 
सिन्न भिन्न प्रकार के क.। उस प्रकार ६६) छासठ विपय एस 
राज्यों को दिये गये हँं। इन छासठ के सिवाय एुद और दिपय 
हूं जित पर केन्द्र का श्रौर इन राज्यों का समान हप से श्रति- 
कार है | 


इन सु के सर्वोच्चाविकारी को गबनेर पते है । 
गवनर की नियुक्ति केन्द्र का प्रेजीडिस्ट करेगा । गयनेर का फास 
काल पांच साल का होगा। इन पांच साले में भी प्रेतीरेण्ट 
गइनर को चाहे जब हटा सकता दै। 
गज्यों की सरकारों का सविस्तार बन श्ागे किया 
जञायगा । 
दूसरे भाग में वे राज्य रखे गये हूँ जो अ्रद्नरेत्ती शासन 
में देशीःराजाओं के आधीन थ्रे । ऐसे राज्य ४६२ फे श्रास्पास 
थे। इन सबको इकट्ठा फरके नो राज्यों में रख दिया है। 
नेतृत्व की कमी के कारण और प्रजातन्त्र सम्बन्धी श्नुभवन- 
हीनता के कारण इन रा्ष्यों फे अ्रधिकार कुध समय फे लिये 
सीमित है। विधान की ३७१ वीं धारा में यद बताया गया ऐ 
'कि विधान लागू होने के बाद दस वर्ष तक ये नौ राज्य फेन्र की 
देख रेख में अपना शासन केरेंगे। इस प्रकार इस घारामें ३७९ के 
अलुसार केन्द्र इन राग्योंके दैनिक शांसनमें दृत्तत्ेप फर सकता है 


०: 


.. दस ग्ोटा फक ज़ो भाग एक औरथाग हो के  शर्य्यों सें 
है कि गयनेर की नियुक्ति सि्फ पांच साल्न के लिये, होगो और 
इस बीच में भी हटाया जा सकता है। परन्तु भाग दो के राड 
प्रमु्ें के विपय में यह वात नहीं है। ये..राजप्रमुख पेतक 
अधिकारों से वनेगें और अपने जीवन काल-में हट नहीं सकते। 
थे सब बांते धान में नहीं.लिखो गई हैं।, ये शर्ते उत्त ४करार 
नाएों में हैं जो राजाओं के और केन्द्रीय सपकार के बीच हुए हैं। , 
इन दो फर्का को छोड़कर बाकी सत्र वाते' भाग एक से 
प्िलती हैं । ५5 


4 


_डन दूसरी क्रिम्म के राज्यों के नाम ये हैं। ,.., 
(१) हैदरावाद' (+) जम्मू और काश्मीर (३) मध्य, भारत 
(४) मेंसूर (४) पटियाला तथा पूर्वी पंजाब की.रियासतों का संघ 
) राजस्थान (७०) सोराट (5) ट्रावनको र-फाचीन (६) विध्यप्रदेश । 
| तीसरे भाग के राज्य शासन प्रणाली की दृष्टि से विल्कुल 
पमिन्न ५ छी के है.) इनकी शासन प्रणाली पहले दूसरे मार्गों के 
राज्यों से बिल्कुल नहीं मिलती । 
इन सीसरी फिम्म के राभ्यां में अपनी सरकारें नहीं होगी 
ओर न उनके कोई अधिकार ६गि । दर प्रकार से ये राज्य केन्द्र 
के अधीन रहेंगे शोर केन्द्रीय सरकार ही इनकी सरकार होगी। 
फूस राज्य दो कित्म के प्रदेश से बनाए गये हैँ। छुछ इलाके 
नो ऐसे हैं जो अद्गरेज़ों के वक्त में ही केन्द्र के शासन में थे नैसे 
दिल्ली खजमेर छादि। कुछ थे इल्ताफे हैं जो देशी राजाओं के 


४ 


अधीत थे जैसे भूपाल विल्ञासपुर आदि । हन राज्ड के ना& थे 

| (१) अजमेर (*) भूपाल (३) घिलासपुर,.(४) कृचव्रिद्वर 

(५) छुग (६) दिल्‍ली (७) दिमाचल प्रदेश (८) कच्छ (६) मनीपुर 
१०) त्रिपुरा.।. इस प्रकार ये दस राज्य हैं 


32087 46 
विधान के इस पहले भाग में चार घांशये हं। - जिनकी 
बात ऊपर लिख दी है। 


* है 
5५ , १२१३ के; * पक के 


| की आह री ० भाग रे 


५ ,. .ऊपर भारत देश'फे भिन्न मिन्न प्रदेशों का विश्लेषण किया 
गया था | अघ दूसरे भाग के अनुसार प्रश्न यह उठता है कि 
भारंत का नागरिक कौन माना जायेगा ।. नागरिक का अर्थ 
जार निवासी से नहीं होता । देह्षंत के रहने धाले भी नागरिक 
- ही कहलातें हैँ। 'यह शब्द प्रचलित इसलिये हो गया है कि 
प्राचीन यूनान में नगर राज्य होते थे । ' देहात उनमें शामिल 
नहीं होते थे। राज की तरफ से सुरक्षी तथा सुप्रवन्ध की बाते 
सिफ्र उन नार निवासियों को ही डप्लब्ध्‌ थी। देद्दातियों को 
यह विशेषाधिकार प्राप्त नहीं थे । प्र॑स्ताबों तथा बिज्लों, पर मत 
देने का अधिकार भी जन नगरों के. निवासियों को ही था। 
' आगे चल कर इस शब्द के अर्थ को विस्तृत कर दिया गया और 
देहात भी इस अथ में शामित्र कर लिये गये | 


तो नागरिक उन व्यक्तियों को कहते हैं जिनको राष्य में 
: होने वाले लाभ आआप्र हों, जेसे भिन्न मित्र चनतों में मत देने 


श्र 


का अधिकार, भिन्न भिन्न पर्दों के लिये उम्मेदवार स्वरूप खडे होने 
का अधिकार, शिक्षा स्वास्थ्य सम्बन्धी-किये गये प्रबन्धों से लाभ 
उठाने का अधिकार, राज्य की नौकरी करने का अधिकार आदि 
हकूक जिन लोगों को प्राप्त हो उन्हें नागरिक कहते हैं। 
इसके दूसरी तरफ, राज्य के भी कुछ अधिकार होते हैं। राज्य 
भी इनसे कर वसूल कर सकता है, इनसे सुरक्षा आदि के लिये 
जबरदस्ती से काम लिया जा सकता है। इस प्रकार अधिकार 
और कर्त्तव्यों से पूर्ण जो व्यक्ति होता है उसे नागरिक कहते हैं । 
तो ऐसे नागरिक भारत में कौन माने जायेंगे, ये बात भाग दो में 
लिखी है । 

इस भाग के अनुसार नागरिक बह होगा जो- विधान के 
लागू होने के समय भारत का निज्ञासी होगा और नीचे लिखी 
दीन बातों में से कम से कम एक यात उसमें पाई जायगी | 

(१) भारत की घरती पर पा हुआ हो या 

(२) मां बाप में से कोई एक भारत की घरती पर पैदा 

हुआ हो या 

(३) ब्रिधान लाग्‌ दोने से कम से कम पांच बरस पहले से 
यहाँ रहता आया हो । 

विधान का लागू होना २६ जनवरी सन्‌ १६४५० माना 
ज्ञाता टे 


भाग ३, मूल अधिकार 


टमरे भाग में इताया गया: कि मारत का नागरिक 


से 
छि 


०५ 


फ् 


अरे 


कोन होगा। अब इस भाग में यह बताया जायेगा कि भारत के 
नागरिक के मूल अधिकार कया होंगे। अधिकार दो किस्म फे 
होते हैं। एक मूल अधिकार कहलाते हैं ओर दूसरे साधारण 
अधिकार | मूल अधिकारों की विशेषता यह होती है कि ये 
अधिकार विधान में दिये हुये होते हैं ओर जीवन के लिये इतने 
जरुरी माने जाते हैं कि इन अधिकारों को शआगे आने वाली 
कोई भी सरकार छीन नहीं सकती । ये अधिकारी जीवन के 
सजीव अंग होते हैं। इनके घिन जाने के पर जीवन श्रधूरा हो 
जाता है। 

साधारण अधिकारों का जद्दां तक सम्बन्ध है, समय, परि- 
स्थिति आ्रादि के अनुसार ये अधिकार घटते बढ़ते रहते हैं । 

पीछे के दो भागों में जो वात्ते हैं वे लगभग निरविवाद हैं । 
परन्तु अच हम ऐसे विषय पर पहुँच गये है जो घहुत ही चिवादा- 
स्पद है । यह भाग उस विपय की चचो करता है जो राजनीति 
शास्त्र तथा विधान शास्त्र का बहुन ही मतभेद रखने वाला विषय 
है। मतसेदों को छेड़ने से पहले इन अधिकारों की व्याख्या 
कर देनी आवश्यक है। 

, ये मूल अधिकार ५ भागों सें बांदे जा सकते हैं। (१) 
समानता के अधिकार (२) स्वतन्त्रता के अधिकार, (३) शिक्षा 
. च संस्कृति के अधिकार (४) सम्पत्ति के अधिकार और अन्तिम 
(४) संविधान के अधिकार | केसी संयोग फी घात है कि सब 
अधिकार 'स' से आरम्भ होते हैं। 


शहर, 


के 5६ )-सप्रास्ता से मतलब कोई रुपचे पे से, धन दोलत, क्री; 
रुमानता से नहीं .है। अदालतों में भुदसात्र नहीं बता ' 
जायेगा; धम, जाति, नसल ,लिंग, जन्म स्थान आदि के कारश 
कोई भेदभाव नहीं रख़ा जायेगा; दुकानों में प्रवेश, होटलों में 
प्रवेश, कुये , तालाबों, के इस्तेमाल -से किसी को नहीं रोका 
जायेगा। नौकरी चाकरी में सूत्रों समान अवसर दिया 
जायग।. लिंग भेद, जाति भेद, घर्म भेद आदि के कारण 
किसी को किसी भी सरकारी नोकरी से अलग नहीं रखा ।जयेग'। 
अछू पने का रिवाज बन्द किया जाता हैं। | हि 
(२) दूसरी किस्म का जो अधिकार है. वह स्वत त्रता 
सम्बन्धी है। सबको बोल चाल की स्वतन्त्रता रहेगी; मिर्टिंग - 
करने की, यूनियन बनाने की :झाजादी रहेगी; भारत के किसी 
भी हिल्से.में नियास स्थान वनाया जा समता, है; सम्पत्ति रखने 
वेचने, और एकद्ठी, करने फी आजूुदी रद्देगी । किप्ती व्यक्ति..की 
स्वतन्त्रता, का अपहरण किसी कानून के अनुसार _४ी.. किया 
जा सकता है, मनृपाने तरीके से फोई नहीं कर मकझता। पकड़ा 
शा आदमी अवना बकोल कर सकता है। परकन के बाद २४. 


बन्दे के सीनए भीतर अपराधी का मजिस्टेंट के सामने पेश किया 


ल्+ 


जायगा। भारत में ऐसा का कानून नहीं धंन है 27 
जो छिस्री ध्यक्ति को ,वीन महीने से ज्यादा शअ्रकारण रोक 


।4 
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अगर तीन मद्ीने से ऊपर रोकना हो तो सलाहकार 
 सवाद जद? दागो। 


मर । 
्रः 


र्सा 


श्र 


तन महोने-से ऊंपरं' तक रोकेने का कानून फ्ेन्रीय ' 
पॉकषियामेंट हो या सकती है । इस कामून को रोट्य की अंसेचलिया 
नहों वंना सकती -. .$:- पं लेक 
 इहशरी श्रेणी' के: मूल अधिकारः शिक्षा और सस्कृति 
सम्बन्धी हैँं। इनमें बताया गेया है. कि पंत्येके जाति व घर 
को अपनी सपा. अपनी लिपि, तथा अपनी संस्कृति को! फॉयम 
रखने की अधिकार दोगा।. किसी भी शिक्षण "संस्था में जिसे 
राध्य से रुचि की मददे मिलंती हें, फोई भी नो॥रिक' सप्ती हो 
सकता है ] कर ि हे लड़ ५: 
। : चौथे अधिकार सम्पत्ति के हैं। किसी की सम्पत्ति का 
 अश्रण:नहीं किया जयेगा। अगर अपहरण किया 'जायेगा 
तो किसी कानून से किया जायेगा ।' अगर किसी-की: सम्पत्ति 
लेने का कादून./बनाया जायेगा तो उस फामून में यहं लिखा 
जाधेगा कि इंघ सम्पत्ति के बदले में उसे क्या मिलेगा। ऐसा क॑ नून 
अगए कोई- राज्य बनायेगा तो! उस पर केन्द्रीचरप्रेजीडण्टः के दस्त 
ख़त जरुरी होंगेः ४ "इन बातों से असंन्तुष्ट' होनि'को सुरत में कोई 
भी व्यक्ति अदालतं- में जा' सकता है। परन्तु कुछ सूर्तों मे 
अदालतों की शरण नहीं ली जा संकती। विधान के शुरु होने 
के समय आर कोई बिल सम्पत्ति के सम्बन्ध पमें? किसी धारा- 
संभामें चल रहा हो तो उसके सम्बन्धमें अदालेतोंक। हस्तक्षेप'नहीं 
' होंगा। दूसरीसूग्त यह है कि विधान के शुरू होने के १८ 
महीने पहिले सी अगर कोई काबू न इस प्रकार का. बन गया हो, 


ध्र्दु 


उस पर भी असन्तुप्ट व्यक्ति अदालतों में नहीं जा सकते। 

पांचत्री श्रेणी के अधिकारों में बताया गया है, कि इन 
मूल अधिकारों के ठेस पहुँचने पर सुप्रीमकोट अथवा राज्यों की . 
हाईकोर्टों की शरण ली जा सकती है। इन दोनों अदालतों को 
शधिकार है कि वे इन मूल 'धिकारों की रक्षा करें और असं- 
तुप्ट व्यक्ति के, छिने हुये अधिकारों की वापिसी दिलवावें । 

जेसा कि पहिले लिखा जा चुका है,, ये अधिकार 
आलोचना से परे नहीं हैं । विधान सभा में, भ्रेप्त में, प्रमुख 
व्यक्तियों में सभी जगह इनकी चचो चलती है । 

हमारी आलोचना, इन अधिकाएं के सम्बन्ध में, तीन 
पआाधारों पर होगी । पहले, वे अधिकार जो दिये नहीं गये है, 
दूसरे, वे श्रधिकार जो दिये गये हैं, परन्तु साथ ही उनको छीन 
लेने का इन्तजाम कर दिया गया है। तीसरे, दिये हुये अध- 
कारों के पीछे फोई सिद्धान्त नही हँ। उनका स्वरूप ऐसा हूटा 
फूटा है मानों संविधान के सदस्यों ने बच्चों का सा खेल रघा हो । 

दिये हुये अधिछारों पर जो पावन्दी लगाई गई हैं और 
आसानी से उनका छीन लेने के जो प्रबन्ध किये गये ह ले सब्र 
चीजें एन अधिकार्रो पर विश्वास नहीं जमने दती। जेंसा कि 
इन पंकियों का शीर्ष बताया है ये अ्भिशझार तीसरे भाग में रे 
गये हैं। यदद तीसरा माग थारा १२ से लकर घारा ३४ तक है । 
समानता के अधिकार १४ से १८ हक है। स्तस्त्रता के श्रधिकार 
28 से रूप तक है । घिल्ला और संस्झन के श्रधिरर २४ से 


३० तक, और सम्पत्ति के अधिकार धांरा ३१ में बताये गये हैं। 
रे२ से ३४ तक की धाराय कानून की मदद लेने के अधिकार 
देती हूँ। ये धारायें इसलिए दी हैँ कि इनका विश्लेषण आसान * 
हो जाय । 

जहां तक समानता के अधिकारों का सम्बन्ध है, विधान 
में दी.हुई समानतायें नई नहीं हैं। योरप और अमरिका में 
ये समानतायें अठाहरवीं सदी में अमरोका और फ्रांसी क्रांति के 
साथ आई थीं। अमरीका के विधान में सन्‌ १७८३ में ये 
समानतायें रखी गई थीं। फ्रांस में १७६३ में वहां के विधान 
में रखी गई थीं। फ्रांस की क्रान्ति समानता, स्वतन्त्रता और 


जअादता के तारों पर लड़ी गई थी। लेकिन आज २०० वर्ष के 
वाद भी वहां समानता आई नहीं । 


दूर जाने की जरुरत नहीं, भारत में भी अंग्रेजी घोषणाओं 
और कानूनों आदि में साफकहा है कि जाति-धम्म, रूप-रंग का भेद 
भाव किसी भी क्षेत्र में नहीं रखा जायगा । कानून के सामने सब 
उरावर रहेंगे।. लेकिन घोषणाओं और कानूनों के डेढसो वर्ष 
व'द्‌ भी समानता आई नहीं । 

क्यों नहीं आई ! क्‍या कमी है इन पत्रित्र घोषणाओं में 
आदि भश्नों का उत्तर इस विवेचन के अन्त में दिया जायगा | 

परन्तु फिर भा जा समानताय दी हैँ, उनके लिये भी जगह 
जगह प्रतिबन्ध लगा दिये हैं। इन्हीं प्रतिबन्धों के अनुसार. . 
जहा एक तरफ विधान लागू , दूसरी तरफ प्रेज़ीडेए्ट के ओडिनेंप 


रेप > 


पर झोडिनेंघा/निकरने शुरु हुये ।! ऐसे “हीं ओडिनेन्सों 'में' एक 
यह भी है कि औरतें फ़ोज में भर्ती होने।की मांगे नहीं फर : 
सानतींत ' गाएक.न बाद का «9 पा व अमभार जि. |# 

इसी प्रकार स्वतमत्रता के नाहझाकी अधिकारों; प्रः-भी 
पम्नन्दितों लगा रखी, हैं |. "'इन-अधिकारों 'को!जआलोचना- के उत्तर 
भें. फद्दा,जाव्ा था कि ये.प्रतिबनन्‍्ध सिफ़ लगाने के होते हैँ. प्रयोग,: 
मे: नहीं होते हें.) : 'इस सम्बन्ध में धारायें। २१८ह्रीं. ओर «० वीं: 
क्वारणीय,है | २१ वीं धारा कहती 'ै,कि किसी भी व्यक्ति की * 
स्वतन्त्रता का अपहरण सहीं. किया ज्ञायगा | अगर किया जयगा। * 
तो फ़नून-फे- मुताबिक किया जाय्रैया । * लेकिन सोचने की बात - 
यह, दे कि. कानून, तो चाहे जेसा बन,सकता है। .- पाणिया- ' 
मेण्ट की बहुमत पार्टी फावृून बनाती की । ५४ फीसदी के ' 
बहुँघत से '४६ फीसेदी का गलों घोंटाजा संखता है । 

#४ गुस कमी को दूर करने की 'कोशिश' रं+ दी धाश में की 
गई £। एस धारा की चोवी उपधारा यताठी है कि भारत में 
ऐसा कानून बने दी नहीं सकता मिम्षकें शनुसार किसी: व्यक्ति” 
का तीन महीने से ज्यादा अद्यरण राद्य जा सफे। लेकिन इस 
दृढी फूटी जाडादों का इसी-घारा फी सामवी उपयारा ने सटिया 
मेट कर दिया गया दे ।: यह उपचारा नकेस्रीय' पातियामेस्ट 
को पपुठी झूठ देती ६। परालियामेगद इेसा हक को दीन कर 

अनुसार काट भी दंयकि- 
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है क्र जानने लायूक-बात तो यह है कि: जनतन्त्रर का ज़हर होतेफ , 
ही इस-उपधारा- को जनता,की पालियामेय्ट ते, काम मेले लियाए 
: दै॥-और रोजक बाढ़ यह है-फिलजञदां, कानून के बनने- मेंहफ्तेप्दी 
, नहींमहीते|बगतेः हैं,& , ग्रह कानूल शत्तिवाए-के द्वित कुछ: घटा 
: में चूत, कर.तैयार हो यश है) , दस पर प्रश्न, यहः उठताहे..कि 
; इसकी आवश्यकता क्या:पड़ीज्और क़िरइतनी जल्दी क्‍यों ९, +२७./ 
।..॥., “भारत:की लग़ालग समीःहाइको्,/े'ग्रह '्योपणा,करदी कि. 
'* किपी व्यक्ति को अकारण/शोकना जिधान की।ज़छ «वींःधरा: के / 
' बिल्ञाफ है। -सज्यों,के. सेफ्टी: एकट्र . भी. गलत: करार: देखदिये 
। गये। कलकत्ता हाइक्रोट के सामने भी ऐसे ही मामले आख़े। * 
, फु्रबेंच ने तातिखःदे' ,दीः कि। जलोमबोर तारीख २७ फरवरी को 
+ मुकदसे मुनेज्ञायगे।  /कन्नकत्ते ।की जेलों?में-लगम गा ३५० कैदी ' 
' शकारण पकड़े हुये थ्रे ।,. जब यह सप्ाचारः दिल्लीः पंहुँचां तो 
. भष्ट पराहिय्रामेण्टमेथदो.दिनःपहलेल्ही कानून वरना दियो। हर्ट 7! 
इस चात को इतने विश्तार-से' लिखता नहीं चाहिए था, 2 
| पर':इन ,बातों :क्रे >मेइत्य। की | देखकर छेसा: किया! गया है। 

' चस्व३ हाइक्रो् ने वो यहां।तक क्रह्म *क्रिसरकारी' शक्ति! का-यह 
हान्‌ दुरुपयोग है) मल अधिकारों की घाराउ३९ -चीं: यह सीफ 
बताती है कि स्परशों में फंसे हुये लोग "किस >किस्मष्क्रे “ कानूल ' 
चनाते है । प्रश्न यह था कि कि पी-का रल्ाने ग्रा खेत का स्मगर 

छट्रीय करण किया जाय तो इन सनतत्तियों के माल्िकोँ के इस 
सन में कया अधिकार होंगे। बरणें की बहस के बाए यह 


६० 


मान लिया गया कि उसे मुआवजा दिया जाय। उसझो क्षति 
पूर्ति की जाय और असन्तुष्ट हो तो अदालत में जाय। लेकिन 
इसमें कठिनाई यह आई कि लखनऊ की सरकार की इतने बरसों 
की मेहनत किजूल जायगी । लखनऊ की सरकार के प्रधान मन्‍्त्री 
की चलती बहुत थी। उसका भूमि सम्बन्धी विल पाध्ष करना 
जहरी था। उत्तर प्रदेश के भूमिपति अगर अदालत में जायगे 
कि हमारी क्षति पूर्ति न्‍्यायपूर्ण नहीं है तो फिर तो उत्तर 'भप्रदेश 
के नेतृत्व में बट्रा लगेगा । ३१ वीं धारा की चोथी उपधारा 
इसलिये जोड़ी गई कि यह राज्य श्रपना काम विशेष शान्ति से 
बना ले । 0 

एसा होते ही मद्रास ओर बिहार के राज्य खड़े हो कर 
काने लगे, साहब हमारे यहां तो कानून ही बन गया । जहां 
खाप बिलों की रक्ता करते हैं, वहां कान" को न करना हास्या- 
स्पद बात बन जाती हैं। मद्रास विहार की दलाल सद्दी मान 
ली गई और छठी उपधारा जाड़ दी गई । 


एस प्रकार देश के भूमिपति और प्र जीपतियां की रक्षा भी 
में गई चपौर दो तीन खास रगस मामले भो यथा लिये गये। 
सम्पत्ति के सम्बन्ध की इस मशहर थारा से सारांश यदी सनिके- 
होता ४ हि लिन मीन राम्यों के नाम हस धारा में शिनाये गये 
हि इसहो दोाइका खादी की उदीदारियां राम नहीं हो। सकती। 
पाएगनों ये रा्ीय सरग था शबाल ही नहीं घटना । 
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पहुंचने पर दिल्‍ली की सुप्रीमकोर्ट अथवा राज्यों की हाइकोर्टा में 
पुकार की जा सकती है । 

धार ३३ वीं पालियामेण्ट को अधिकार देती है कि फौज 
के सदस्यों को इन अधिकारों से वंचित कर सकती है। और 
प्रेजीडेप्ट-के एक ओडिनेन्स के अनुसार इसमें रोक भी लगा दी 
गई है। हमने ऊपर बताया है कि समानता के अधिकार तो 
गोह्माल हैं। 

जहां तऊ छतन्‍्त्रता के अधिकारों की बात है, १६ से २२ 
पी धारायें महत््वपूण हं। परन्तु जेसा कि ऊपर बताया है, १६ 
थींथारां में बोल चाल, सभा, सिटिंग, संगठन आदि की स्व- 
-तन्त्रता दी है, पर साथ.ही कद दिया है, इसी १६ .वीं घारा में 
'कि मौजूदा कानून जैसे फौजदारी के १४४, १२४ आदि चालू 
रहेंगे। यही बात २०, २१, और र२रश वीं धारा की है। 
जायदाद सम्बन्धी ३१ वीं थारा तो अपने थिल्लीरेपन के लिये 
हमेशा मशहूर रहेगी । 

परन्तु हमारी जो खास शिकायत है वह तो दूसरी ही है। 
जंसा कि हमने ऊपर बताया है थे अधिकार अठारहये सदी के 
पवित्र धायदे हैँ। अब हम रूस के विधान की कुछ थघारायें 
देखें | | 

११० की धारा वायदा करादी है कि प्रत्येक नागरिक को 
काम मिलेगा और काम की मात्रा और मूल्य के लिहाज से इस 
काम के पसे मिलेंगे। 
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# “5+ए१६ी घोरां विश्राम भरे अवकाश की गारंटी देती दै। - 
१२० वीं धारा घुडापे की पेन्सन, विमारी की और ''अंग- 

भंग की पेस्सने को'प्रचेंन्‍्ध करती हैं । एम था 

| १२९ वीं धारा खुमीः शिक्ति का अधिकार देंती 

। पक २५, १२७, ओर (२८ की थारायें स्वतन्त्रता “के बारे 

में ६१ "इनमें स्वतन्त्रता के' उपभोग के लिये सुभीते दिये 

गय £ैं। रूस का यह विधान १६३६ में बनाया था। 

६ क्रसरे मदायद्ध के धादं सन १६४६ ्रोए १६०७ में जो 
विर्धान प्रेवी बोरेत के देशों में'बने है, थे सभी रूसी विवोन से 
मिलते मेने है ठंदीदरण के लिये हगरी' फे विधान की ४४, ४? 
2७ और' ४८ की धाराये टसी दिस्म के झविकाएं देती हैं । 

पल्‍न्ट्रे्तान में लागों स्कूलों की जरुएत है, नहरों की, 
सदकों शी. अस्पतालों की, फारखानों की जल्दी से जन्‍्दी श्रावश्य- 
कनो है वर फिए मी विधान फार्म का अधिकार देने की हिम्मत 
नहीं यार सका, देससे या अचग्गां दस बिधान के ऊपर देसरा 


ढ़ ६! $; ह 5 


हम 


श्य ह सहाय ॥ 


भाग ० 
गतकीय नीति की हिठायन 


पीसी से के टीफ बीच में बना हुओ्ला विधान डीड 
हशागगदी घटी रा सा सगे, इस हप रंग धर हर एक धगहिती लत 


वे ह्या ने धिनरता रिया ।. वियासे लग्न यनाया ला गा 


हा 
। 


>4 ४ 


7 

॥॥ चारों ररफ से इस ब्रात की आलो चैना फहोने दागी कि वंसियीं 
सदी के विधान में जो सबसे पहली बात होनी चाहिये" वह 
' आवकिक जनतत्र कीहेग5 आविकः समानती का अगर प्रवन्ध 

कहीं नहीं किया-गया है तो समम लेना चाहिये 'यदे कोरों कांगजी 


काम ही है | जाम पाप नेता की पा 
0 /मारतके विधान में आर्थिकाजनतंत्र क्रीत्कुछप व्यवस्था की 
गई है 4. : और यह चौथे भाग /में,हैं। इस भाग्-में ३६- से ५१ 
'पृक क्री, पाराय, हैं, इनमें :धारा।ह६ थे 'विनारणीय हे!) 'यह 
' पीर ताज्य के हिदायतें देती है क्रि-- परम का व ८7४ $ 
(३) भारतल्के प्रत्येक /नागरिक., को ४जीविका के/»पर्या्त 
“४ &साथन दिये जाओ्ेंआ के «४ ५. हा क्त हश 


(०) झार्थिक साधनों - का स्कमिलय. और:सियस्त्रणु इस 
प्रकार किया जाय कि उसमें सब को लाभ।पहुँचे ।' - 
(३) आर्यिक व्यवस्था की मशीन इस अकार न चले कि 
दौलत सारी एक जगह इकट्ठी हो जाय और फिर 
सब को हानि पंहंचे।.. ॥ 
धारा ४१ भी महत्वपूर्ण है। यह घारा हिदायत करती 
है कि हरणक आदमी फो कौम दिया जाय, शिक्षा दी जाय, 
घुढापे की बिसारी की ओर अंग भंग की पेन्सने दीं' जाये और 
बेकारी में रोक थाम लगाई जाय । 
आगे चलकर धारा ४५ वीं भी मंतलव की बात कहती है. । 
इसमें लिखा है कि विधान शुरु होने के बाद दूस साल के भीतर 


हु 


का विधान भिन्न है) वहां के वाइस प्रेजीडेन्ट के लिए इस प्रदें।ई 
की शवधि नहीं है। 

वाइस ग्रेजीडेन्ट-आइस प्रेजीडन्ट का चुनाव केन्द्रीय 
पालियामेण्ट के दोनों भवन मिलकर करेगे। प्रेजी ः चुनाव 
की तरह इसमें राज्यों की एसेम्बलियां की जरुरत नहीं। ग्रेजी- 
डुए्ट के चुनाव की तरह, बाइस प्रेजीडेन्ट के चुनाव में भी जा 
निवाचन प्रणाली वरती जाएगी बह भी संख्यानुसार हम्तान्तरित 
बोट की प्रणाली होगी । 


यादस प्रेजीडन्ट पारलियामेग्ट की ऊपरी सभा का सभापति 


४ 


होगा । 


शो नी, ्े जप यु /, 
प्रजीटन्ट के शधिकार-जेंसा कि पहले भी बता दिया 
गया और यह घात फिर दोहरा दी जाय तो कोई हज नहीं कि 


ब्द 


० न की न ग्ग्ला त्त तो 
प्रजीटन्द अपने ऋधिकार मग्त्री मन्‍्दल की रूलाह से ही बस्तर 
|। मन्प्रिमंदल अपनी बदक में एक मिणय पर पहुंचता दे। 


5. 


इस न्यिय को लेकर प्रधानमन्धी प्रजीटेन्ट के पेश होता लटै 
और उस निरियत निर्य ये थे: अनुसार कदम उठाने की सलाट़ 
इुसा ट इस प्रद्धार प्रेज्नीटस्ट के काया ही जिम्मेदारों सन्ध्रि- 
गहन पर यातली १) गलती कदम उठलाने पर परालियामग्ट के 
सामने लिम्मेदारी प्रज्मीटस्ट की ने द्ोझर, मन्त्र मंटल 
पीकाीनी है.। से यातं विधान में कद्ठा कियी हुई नहीं 

बाग साथ दावा इस प्रस्यर या बना दुओआा होना दे डि 


ब्ब 


्् डर नर ल््यां डा पार रे दा ग हर गम 
पा यटस पएंगाती के दुसयो प्रयारी सम्भव आही। प्रधान- 


७ 
जज 


पत्री भी शासन का प्रशुख होता है और प्रेजोडन्ट भी शासन 
फाप्रमुज़ होता है। प्रधानसन्त्री के पीछे पार्लियामेण्ट से हंर 
जुण और हर घड़ी वह्तमद का चल होता है) पालियामेण्ट 
चहुमत की झमी आते हो हट जाता है। प्रेजीडेन्ट पांच 
'साल की अबधि के लिये चुना हआ होता ४, इसलिए किसी 
च्ेणु उसके पीछे पालियामेन्द के बहुमत हो भी खकता डे और 
नहीं भी हो समता। इसके सिय्राय प्रेज़ीडे न्ट ऊपरी सभा और 
राज्यों की सभा से भी चुना गया है। ऐेंसी द्वाकृत में केन्द्रीय 
_पालियामेण्ट की जन सभा में प्रेजीडेम्ट का चहुमत किसी भी समय 
नहो ऐसा भी हो सकता है। परंतुमंत्रि मंडल का बहुमत केवल 
जन समा में ही आवश्यक हे शोर केबल जन सभा के प्रति ही 


यह जिम्मेदार होता है, इसलिए जन सभा फी- नीति पर मन्त्र 
अडश को चन्नना पड़ता है । सन्त्रि संडल के वात अगर भ्रेजी- 
उन्ट न साने, या प्रेजीडन्ट अपनी मर्जी से, बिना सलाह के 
डेथ करता है, तो सन्त्रि मंडल फौरन इस्तीफा दे देगा। इस 
अकार राज्य की मशीन, में बड़ी भारी रोक थाम लग जायगी। 
तो सप्ट हुआ.कि प्रेजीउन्ट अपने आप बुछ्य करने में असमर्थ 

। इसीलिए कहा गया है कि हकुमत वास्तव में 
' पालियामेण्ट करती है और प्रधान मन्‍्त्री पार्लियामेण्ट का 
पतिनिधि है। प्रेजीडैन्ट पाल्ियामेश्ट का यानी जन सभा का 
अतिनिधि नहीं है। पार्लियामेण्ट में तो कानून की नजरों में तीन 
संथ्थार्वे शाप्रिल हू प्रेजीन्डेट, ऊपरी रूमा और ज्ञन सभा+ 


(३) 


(४) 
(४) 


(६) 


फि आग. 


स् 


पालियामेस्ट की जनसभा को नये चनाव के 
भंग करना । 

पार्लियामेस्ट के भवनोमिं जाकर भाषण कर सकता है ! 
किसी घिन्न के सम्बन्ध में पार्लियामेण्ट में कोई 
सम्बाद भेज सकता है, और पारलियामेण्ट ' को उस 
पर जल्दी से जल्दी विचार करना पड़ता है । 

प्रत्येक अधिवेशन के शुरू में पार्लियामेण्ट ' फी दोनों 
सभाओं की सम्मिलित बैठक में, ग्रेजीडेंट भाषण 


करेगा, और पालियामेस्ट के ग्रधिवेशन को बुलाने 


का कारग्य बतायगा । (धारायें 5५ से ८७) 
रुपये पैसे से सम्बन्ध रखने घाले बिल, जैसे टैक्स 
लगाना और हटाना, कोई खर्च करना, प्रेजीडेट की 
शिक्रारिस से ही जनसभा में पेश किये जा सकते 
हैं। फोई प्राईंथेट मम्यर मनी बिल प्रस्तावित नहीं 
दर सकता | (धारा ११७) 


कि ८ का शा जज ्. बस 
प्रत्यक्ध किस्म का बिल झब पालियामेण्ट के दोनों 


हा 


हर 


किसी प्रस्ताव पर, विल पर, सीनों सदमत दोते हैं. वभी घद विहू 
अवूनके हप में श्रा सकता है। ऊपर के प्रेजीडिट के अधिकार 
था निमोण सम्बन्धी हूँ। परन्तु हँ पार्लियामेण्ट के साथ में 
अतग नहीं।. 
अब हम प्रेजीहैंट के थारा निर्माण के सम्बन्ध में अधि- 
कागगें को एक नई परिस्थिति की दृष्टि से विचार करते हैं पालिया- 
मरट का अधिवेशन नहीं चल रहा है। मेम्बर लोग अपने अपने 
पर में ै। कोई ऐसा जरूरी फाम हो गया जिसमें एक नये 
कानून की जरूरत है। ऐसे कानून की इतनी जरूरत दे कि 
पालियामेण्ट को बुलाने और बंदस करने की घाट नहीं देखी जा 
सकती । . ऐसी हालत में प्रेजीडट को अधिकार है कि बह 
अकेला कादन बना सकता है । तब प्रेजीडेंट के ऐसे 'कामून को 
आउनिंस कहते हैं। ओडिनेंस कानून को दी कहते दँ। परन्तु 
फ्याकि कानून तीन संस्थाओं द्वारा पास किया जावा है, इसलिए 
उस कानून से भिन्नता दिखाने के लिय्रे इसका नाम आओोर्टिमेंस 
, रत हुआ है। प्रेजीडंट को यह अधिकार धारा १२३ में दिया 
हुआ है। इस धारा में ओडिनेंसों की एक अवधि श्खी हुई है. 


. शरलियामेण्ट की बैठक होने पर छः हफ्ते से ज्यादा ये ओडिनेंस 
नहीं चत्त सकते । हे 


ग्रेजीडिंएट के जुडिशियल अधिकार... 
(९) सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति प्रेजीडेंट करेगा:। 
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/5- भाग सात 
दूसरी श्रेणी के राज्य 
दूसरी श्रेणी के राज्य जनतांत्रिक ढाचे में पहली श्रेणी से 
'मित्तते हैं। छोटे मोटे फकी इसे प्रकार हैं । 
(१) गवबनर की जगद का प्रधान राजप्रमुख कहलायेगा । 
(२) गनेनर जहां पाच वर्ष के लिये ग्रेज,डंट द्वारा नियुक्त 
किया जाता है, राजग्रमुख आजीवन होता है, बल्कि 
कहना चाहिये पेतृक होता है । ह 
(३) दूसरी श्रेणी के राज्य पर धारा ३७१ के अनुसार 
. .. केन्द्र की देख रेख रहेगी । 
' (४) सेना का इन्तजाम यद्यपि केन्द्र करेगा, पर .राजप्रमुख 
अपने शश्यों की सेना के वड़े सेनापति रहेंगे । 
(४) राजप्रमुखों को गर्बनरों से ज्यादा तनख्वाह मिलेगी । 
ऊपर लिखे फर्क जनता से कोई सम्बन्ध नहीं रखते, इस- 
लिये मोदे रूप से कहा ज्ञा सकता है कि दूसरी श्रेणी के सूबों में 
; और पहली श्रेणी के सूों में कोई अन्तर नहीं है। हां, तीसरी 
श्रेणी का फक्े अलबत्ता थोड़ा सा फके डाल देवा है। 
भाग आठ, तीसरी श्रेणी के सत्रे । 
आठवें भाग से वे राज्य ब्रताये गए हैँ जो बहुत छोटे 
ओर भारत के .ममेस्थानों में फले हुए हैं। इसलिए ये इलाके 
अपनी हुकुमत नहीं रखते । इनकी हुकुमत केन्द्र की हकुमत 


« आत 
९) 
0 


नि जिम्मेगर हें ओर दस संत्रिमंद्ल का प्रधान प्राउममिनिस्टर 
£ समान ही है । मंत्रिमंडल के निर्माण में काफी अन्तर है ।संसद 
के दोनों सदन मिल फर मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं। हमारे 
यहां उग भयन छा मंत्रिमंडल के निर्माग्प में कोट हाथ नहीं है । 
एक महन्चप्रण ऋन्‍तर यह भी है कि रुस में ससद का 
दम्मेदयारः एसा उयी खा नहीं हा सकता जो निज्जी व्यापार 
गे, या खपनी नफाखारी के लिए दसरोा को नौकर रखता ?, 


प्र ५ 


या जो भेहमन ना फरता है या जो सिफ मिडिन्ञमंन का काम 
छाया |) 


बालिग मताधिकार 


१२७ 


है.) 


उन १८३२ के सुधार कानून के पास हो जाने से ६ की 
सदी लोगों को मताविकार मिल गया। सन्‌ १८६७ में दूसरा कानून 
पास हुआ और मताधिकार की फी सदी बढ़ कर ८ हो। गई) १८८४ 
के दीसरे सुधार कानून से १४ फी सदी लोगों को यह अपृल्य 
हक लिल गया । 
पहले महायुद्ध के अन्त होने पर सन्‌ १६१८ में एक फानून 
पास हुआ जिससे पुरुषों को वालिग मताधिकार मिल गया। 
जियो को इसी वर्ष पहिले पहल मताधिकार मिला परन्तु उनकी 
उम्र चालिंग न रख कर 5० वर्ष पर रख दी गई। इदलंड में 
२१ बप का व्यक्ति चालिग माना जाता है । 
१६१८ का यह कानून पास होने से लगभग ३३ फी सदी 
' झनता को बोट का हक मिल गया । 
सन्‌ १६२८ में एक और कानून पास हुआ और २१ वर्ष 
के सब स्त्री पुरुषों को बोट मिला और लगभग ६० फी सदी जनता 
मतद॒ताओं की सूची म॑ आई । ऊपर के वणन से पता चलता हैं. 
कि लोकतत्र के इस निवास स्थान इगलेंड में भी थोड़ा थोढ़ा करके * 
सदियों में जाकर बालिग मताधिकार मिला । 
अमरीका में आज तक.केवल साक्षर बालिग को वोट देले 
का हक है । 
भारत के इस संविधान से पहले १६३४ का कानन चालू 
था। उसके अनुसार केवल १३ फी सदी लोगों को मताधिकार 
प्राप्त था इसके पहले सन्‌ १६१६ का कानून चल्लता था जिसके 


श्श्ण 


अनुसार ३ फी सदी को मत काहक हासिल था । इसके पहिले नाम 
मात्र का कहीं कहीं निवोचन का ढोंग था ! 

नये सताधिकार के अनुसार ज्गभग १७ करोड़ जनता २१ 
बपे की कूती जाती हें। परन्तु इन सारों में बोट देने के लिये 
आधे से ज्यादा नहीं जायेगे। इंगलेंड में भी सन्‌ १६४४५ में लगभग 
५६ फी सदी वोटरों ने बोट डाले थे । केवल रुस में १००फी सदी 
निवोचक वोट देते हैं। 

आशा करें भारत में भी सभी निर्वोचक बोट देंगे। 


“समाप्त- 


